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 sant  के  लिखित

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  १३६८,  १३७६,  १३५८२  से  2283.0

 2ReX  से  १४०४  च  RUWE—Lo

 अतारांकित  wet  संख्या  २१३६  से  V2  BYEo— Fog

 उत्तर  विधान  सभा  के  एक  सदस्य  के  निलम्बन  के  बारे  कैदी

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  रे  ६०८९

 wee  Tat  की  मांगें  ठद्

 गृह-कार्य  मंत्रालय  ३६१०-६४

 स्  संक्षेप  ३६६५-६८

 ate  उत्तर  वाले  प्रश्न  भ॑  किसी  नाम  पर  अंकित  यह  चिह्न  इस  बात  का  द्योतक  है  कि

 प्रश्न  को  सभा  में  उसीਂ  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  |



 al  सभा  वाद

 ताक-सभा

 बायलर  १८  स्पीच  १९५९

 २७  १८८०

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  सरनजीत  हुई

 [peaet  महोदय  q.3.7:

 प्रश्नों
 के

 मौखिक  उत्तर

 मेगन  दायम  कार्बोनेट

 (  श्री  सुबाई  हूं  तदा

 [१३२६  थ्रो  स०  चल  सामन्त

 at  रा०  च०  माझ

 कया  वैज्ञनिक  गवेषणा  अर  सांस्कृतिक-कलपे  मंत्री  यह  बताने  की  gor  करेंगे  कि  :

 क्या  यद  सच  है  कि  द्य  नमक  गवेषणा  भव नगर  ने  हत्या  मूलभूत

 art  fren  काराकट  बर्न  का  ए  ।  तरीका  निकाला  है  ;

 |  )  यदि  तो  उसका  क्या  इस्तेमाल  होता  है  ;  और

 क्या  उस  ही  उत्पादन  लागत  काली  गई  है  तथा  उस+के  वाणिज्यिक  झ्राघार  पर

 विकास  करने  को  लिये  क्या  कां ये वाह  की  गई  है
 ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  तथा  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हनुमान  :
 जी  ति

 इसका  इस्तेमाल  रबड़  उद्योग  शर  सिगरेट  बनाने  तथा  wea  उच्च  कोटि का  कागज

 बनाने  में  fer जा  सकता  है  ।

 sca  का  हिसाब  लगा  लिया  गया  है  ।  भारत का  राष्ट्रीय  विकास  निगम  इसक

 क  far a  श्रीनगर  कार्य  दशा  ै  ? वाणिज्यिक  झ्राधःर  पर  विकास  करने  ve  AIGQR4UD  THaAG( हि  कर  Sel  &
 et नन

 as में

 ३४३ हे
 426  (1)
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 fat  gata  :  क्या इस  हल्  मूलभूत  मैगनीशियम  कार्बोनेट  के  बनाने  के  लिये

 जिस-जिस  प्रकार  के  कच्चे  माल  की  आवश्यकता  होती  है  वे  सभी  हमारे  देश  में  उपलब्ध

 यदि  तो  वे  कच्चे  माल  क्या है
 ?

 शो  हुमायूँ  कच्चा  माल  देवी  होगा इसी  कारण  हम  इस  तरीके  के  विकास

 को  प्रोत्साहन  दे  <P  Q  |

 श्री  सुबोध हूं  तदा  :  मंत्री  महोदय ने  ५ प्रभा  wat  कहा  है  कि  इसे  वाणिज्यिक  आधार  पर

 तयार  करने  के  लिये  कार्य  वाही  की  जा  रही  है  ।  क्या  वाणिज्यिक  श्राध,रपर  इसे  तयार  करने  के

 faq  fear  पक्ष  ने  आवेदन  भेजा  यदि  तो  क्या  उस  पक्ष  से  कोई  पारिश्रमिक  वसूल

 किया  गया  है

 fag  ra  कबीर  :  अभी  तक  इस  मामले में  पांच  पक्षों  ने  चाव  दिखाया  है ग्रौर यह  कार्य

 राष्ट्रीय  गच  विकास  निगम  द्वारा  निबटाया  जायेगा  ।

 fat  स०  चे  सामन्त  कया यह  सच  नहीं  कि  फ्रांस  सरकार  के  बुलाते  पर  रसायनिक

 उच्च  जोय  मंत्रगादाता  नमुक  श्रावित  का  एक  प्रतिनिधिमंडल  रूस  में  नमक  से

 पर  वि  जाते  वलि  रसायनों का  निर्वाण  कैसे  होता  यह  देखके  लिये  वहां  गया  था

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  इन  रसायनों  के  सम्बन्ध  में  कोई  परामर्श दिया  है  ?

 16.1]  gata  कबीर  यह  प्रदान  सामान्य  इस  कारण  इसका  उत्तर  देने  के  लिये  में

 qa  सुचना  चाहुंगा  ।

 श्री  चिमनी :  क्या  हम  इस  समय  मैगनीशियम  कार्बोनेट  का  प्रख्यात
 कर  रहे

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  ?

 शो  हुगायूतू  १९५७  में  Pe°kE  लाख  रुपयें  की  लागत पर  लगभग  १,१९३

 टन  ate  Reus 4 ear नें  end  जनवरी  से  नवम्बर  तक  लगभग  ८५१  yea  का  आयात  विया थ  ।

 श्री  सुबोध  हूं यदा :  माननीयਂ  मंत्री  ने  बताया कि  उत्पादन  व्यय  का  कसाब  लगाया जा  चुका

 है  ।  प्रति  टन  era  उत्पादन  लागत  कितनी  है  तथा  wart
 किये

 गये  मैगनीज  कार्बोनेट  की

 तुलना  में  We  aa  होता है  ?

 fa  gat  कबीर :  इस  प्रक्रिया  से  उत्पादन  लागत का  श्रीमान  €  ३६  प्रति टन  लगाया

 गया  १९५७4  आंकड़ों  के
 श्रावित

 किये  गये  क/रबोनेट का  मूल्य एक  हजार  रुपये

 से  कुड  ग्रीक  था  इस  वर्ष  इसका  मध्य  लगभग  €७५  रुपय  होगा  ।

 लोक  सहायक  सेना

 +

 J  श्री स०  चे  सामन्त
 1* १३२७  थो  सुबोध  हूं  पदा :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्रो  यह  की  कृपा कृपा  करेंगे  कि  :

 लोक  सहायक सेना  में  प्र  गीत  व्यक्तियों  की  सेवाओं  से  लाभ  उठने  के  लिये  कितने

 राज्यो ंने  होजनापें  तैयार  कर  लें  ह  ;

 ait  में
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 क्या  २१  १६६०  तक  लोक  सहायक  में  पांच  लाख  को
 प्रतीक्षा

 देने  का  लक्ष्य  पूरा  हो  जायेगा  ;

 क्या  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  से  और  विशेषकर  जिन हैं  विशेष योग्यता  के  प्रमाणपत्र  दिये

 गये  कोई  सम्पर्क  रखा  जाता है  ;  शौर

 प्रशिक्षित  व्यक्तियों में  से  कितने  प्रतिशत  लोग  सेना  में  भर्ती हो  गये  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  रघुरामंया )  लॉक  सहायक  सेना
 े

 प्रशिक्षित  व्यक्तियों

 ी  सेवायों  का  उपयोग  करने के  लिये  पांच  oon  ने  rorqigt  बना  ली  हू---जिनके  नाम

 राजस्थान  ग्रोवर  उत्तर  प्रदेश  हू

 इस  भ्र वस् या में  झा इवा सन देना  संभव  नहीं  है  ।  ३१  PERE  तक  ४  लाख

 व्यक्ति  प्रशिक्षण  हो  जाने  चाहिये  जिसमें  से  लक्ष्य  के  श्रुति  ३१.  PERE  तक

 2,42, 2RE  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  किया  जा  चूका  है  नय  १९४५८  ५९  के  लक्ष्यों  को  fee

 करने  के  लिय  प्रत्येक  संभव  प्रयत्न  किया  जा  रहा है  |

 जीन  किन्तु  सभी  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  की  एक  सुची  जिसमें  उनक  पत  भी

 होते  जिला  क ेभ्रधिकाश्यों  के  पास  भेज  दी  जाती  है  जिससे  झाकइ्यकता  पड़ने  पर  वे  उनसे

 सम्यक  स्थापित कर  ae

 १  त्रसित  से  कुछ  कम  लोग  सेना  में  चने  गये  हैं
 ।

 शी स० स०  qo  सामन्त  क्या  इन  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  किसी  राज्य  सरकार  ने

 प्रयोजनीय  परियोजनाओं  प्रिया  राष्ट्रीय महत्व  की  aa  परियोजनाओं में  काम  दे  दिया  है  ?

 fait  रघरामंया  जहां तक  राज्यों  सम्बन्ध  हमें  कोई  जानकारी नहीं  है

 स०  चं०  सामन्त  ह
 क्या  राज्य  सरकारों से  ऐसा  कोई  निवेदन  कियां  गया  है

 ?

 शो  रघु राम या  इस  समय  मुझे  इसका  कुछ  पता  नहीं  है  ।

 श्री  सुबोध  हरदा  माननीय मंत्री  ने  कहा  है  कि  कुछ  राज्यों  ने  लोक  सहायक  सेना

 की  Fara  का  उपभोग  करने  के  लिये  योजनायें  बनाई  हैं  ।  ये  योजनायें  किस  प्रकार  की  हैं  और

 राज्य  सरकारें  किस  प्रकार  लोक  सहायक  सेना  की  सेवायों  का  उपयोग  करना  चाहतों  हैं
 ?

 पथी  रघरामंया  :  में  प्रशन  नहीं  समझ  सका  ।

 अध्यक्ष  महोदय  लोक  सहायक  सेना  का  उपभोग  करने  के  लिये  राज्यों  ने  प्रकार  की

 योजनायें  तैयार  की  हैं
 ?

 मंत्रो  कृष्ण  वेतन  :  इनका  निर्णय  राज्य  सरकारों के  हाथ  में  है  ।

 कार्य
 तो

 लोगों  को  प्रशिक्षण  देना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  मंत्री  महोदय को  इसकी
 जानकारी  है

 ?

 fat
 कृष्ण  वेतन

 :  इस
 बारे  में  हमसे  पूछा  ही  नहीं  गया

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  उ०  च०  पटनायक  ३०  दिन  ना  प्रशिक्षण  में  सामुदायिक  परिपोजनाग्रों  अथवा

 अन्य  परियोजनाओं  के  समायोजन  की  भी  कोई  व्यवस्था  को  जाता  है  जिससे  प्रशिक्षार्थिप्ों को  जो

 प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  उसका  राज्य  सरकारों  ढारा  बाद  में  कोई  उपभोग  किया  जा  सक े?

 श्री  रघरामया  इस  के  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  योजना  नहीं  परन्तु  फिर  भी

 लोगों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  कौर  उन्हें  किसी  भी  प्रावइ्यक  प्रयोजन  के  लिये  काम  में  लाया  जा

 सकता है  |

 महोदय  माननीय  मंत्री  ने  स्वयं  यह  बता  दिया  है  कि  उन्हें ज्ञात  नहीं है  कि

 राज्य  सरकारें  किस  प्रयोजन  के  लिये  उन्हें  प्रशिक्षण  दे  रही  हैं  ।

 पश्न  उ०  च०  पटनायक  में यह  पुछना  चाहता  था  कि  ०.

 fret  महोदय  उन्हें  एक  विद्वेष  बात  की  शिक्षा  दी  जा  रही  है--वह है  अत शासन |

 इसका  किसी  भी  क्षेत्र  में  उपयोग  किया  जा  सकता है  ।

 थ्री  परत  देव  :  इस  लोक
 सहायक  सेना  में  जिनकी  एक  एक  बार  ट्रेनिंग  हो  जाती

 उसके

 परचा  नया  उनके  लिये  कोई  रिलेशन  कोर्स  वगैरह  की  योजना  भी  रखी  है  ताकि  वे  हमेशा  एक्टिव
 ?

 श्री  रघुरामंया  :  उनके  लिये  एक  रिफ़ेशर  कोसे  चलाने  का  विचार  तो  परन्तु  उसे

 फ़िलहाल  श्रभी  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।

 Taqy  वायर  :  क्या  इन  व्यक्तियों  को  नियत  कालिक  प्रशिक्षण  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 योजना है
 ?

 महोदय  :.  वह  रिलेशन  कोसे  ही  तो  है  ।

 fat  रघरामंया  उसका  उत्तर  मैं  दे  चुका  हूं  ।

 पश्तो  गोरे  :  हमें यह  बता  दिया  गया  है  कि  wit  तक
 केवल  पांच  राज्यों  में  यह  योजना

 प्रारम्भ को  गयी  है  ।  क्या  सरकार  ने  यह्  पता  लगाने  को  कोशिश  भ  क को  है  कि  अरन्य  राज्य  उसे  प्रारम्भ

 क्यों  नहीं  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  रामया  अभी  तक  तो  केवल  इन्हीं  राज्यों  से  जानकारी  प्राप्त
 हुई  है  इस

 विषय  में  कार्यवाही  करना  राज्यों  का  काम  है  ।

 श्री  गोरे  :  क्या  आपने  इस  बारे  में  अरन्य  राज्यों  से  पता  लगाने  का  प्रयत्न  किया  है
 ?

 महोदय  माननीय  मंत्री  ait  अभी  यह  बताया  है  कि  केवल  एक  प्रतिशत
 व्यक्तियों  को  सेना  में  लिया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  यह  सारा  धन  खर्चे  कर

 रही  है ग्रौर  इसलिये  यह  स्वाभाविक  है  कि  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  उस  राशि  का

 सदुपयोग हो  रहा  है  या  नहीं  ।

 शि  कृष्ण  मेनन  :.  हमें  इस  स्थिति  पर  at  करना  है  ।  वर्तमान  अनुभव  से

 तो  यही  प्रयोग  होता  है
 कि

 व्यक्ति  सेना  के  लिये  नहीं  हैं  ।  इस  समय  तो  इस  का  सेना  को  दृष्टि  से

 कुछ  भी  मूल्य  नहीं  है  ।
 यह  योजना  स्पष्टतया  सैनिक  कार्यों  के  लिये  नहीं  afta  देश  के  सामान्य

 पंगे
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 विकास के  लिये  प्रारम्भ  की  गई  थी  ।
 क्योंकि  उन्हें  केवल  एक  ही  मास  का  प्रशिक्षण

 दिया  जाता

 है  और  फिर  ते  गांव  में  काम  करने  वाले  लोग  इसलिये  उनका  सैनिक  दृष्टि  से  कोई  विशेष

 महत्व  नहीं  परन्तु  फिर  भी  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  कुछ  ऐसे  संस्थापन  हैं  जिनका  सैनिक  दृष्टि  से  सीधे

 ही  कोई  सम्बन्ध नहीं  होता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय  सदस्य  प्रतिरक्षा  बजट  पर  चर्चा  के  समय  यह  मामला उठा

 पकते हैं  ।  माननीय  मंत्री  को  ज्ञात  नहीं  है  कि  उन्हें  किस  लिये  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।  उनका

 न
 तो  सेना  में  कोई  लाभ  है  न  हीं  गांव  में  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बजट  चर्चा

 के  दौरान  बोलने  का  पर्याप्त  समय  दंगा  ॥

 fat  गरे  मैं  जानना  चाहता  था  कि  अन्य  राज्यों  में  भी  यह  योजना  क्यों  नहीं  प्रारम्भ  की

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  पुछताछ  की  गई  है
 ?

 शक्लो  हम  इस  बारे  में  पूछताछ कर  रहे  हैं  ।

 महोदय
 :  यह  कितनी  weal  योजना  है  ।  परन्तु  अन्य  राज्य

 इसे
 क्यों  नहीं

 प्रारम्भ  करत े?

 श्री  यह  तो  राज्यों  का  काम  है  कि  वे  इसे  प्रारम्भ  करें  ।  हम  इस  बारे में

 कौर  अधिक  TAZ  करेंगे  |

 राज्य  ख़ादिम  जाति  मंत्रणा  परिषद

 1१३२८.  श्री  रा०  च०  साझा :  क्या  गृह-काट  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  कुछ  एक  राज्य  जाति  मंत्रणा  परिषदों  की  १९५७
 और

 C&45  में  कोई
 भी

 बैठक  नहीं  हुई  है  ;  atk

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  द्वारा  कोई  कार्यवाही  की  गयी  है

 उपमंत्री  (arrerat  जो  नहों  ।  सभा-पटल पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  १९४५७  १९४५८  में  उनकी  कितनी  बैठकें  हुई  थीं
 ।

 [zfaz  परिशिष्ट
 परतु  बन्ध

 संख्या  ६४]

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  रा०  च०  माझी :  आदिम  जाति  मंत्रणा  परिषदों  की  बैठकें  कौन  बुलाता  है

 इसका
 क्या

 कारण
 है  कि  इनकी  बैठकें  नहीं  बुलाई  गयी  हैं  ?

 क्या  इसका  कारण यह  है  कि  चर्चा के

 लिये  कोई  भी  विषय  नहीं  था  ?

 श्रीमती  आल्वा  :
 नहीं  इसका  कारण  नहीं  है

 ।  परिषदों/बोर्डों  की  बैठकें

 नियमित
 रूप  से  होती  रहती  है  ।  केवल  १९४७  में  कुछ  एक  राज्यों  में  इनकी

 बैठकें  नहीं  हो  सकी

 थीं  क्योंकि  उन  दिनों  राज्य  पुनर्गठन  का  काम  चल  रहा  था  ।  gays  में  तो  लगभग सभी  राज्यों

 में  परिषदों  की  बैठकें  हुई  थीं  जैसा  कि  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  बताया गया  है  ।

 fait  रा० च०  afer  जाति  मंत्रणा  परिषद  नियमों  के  अनसार  एक  वर्ष  में  कम  से

 कम  कितनी  बैठकें  करना  अ्रनिवार्य  है
 ?

 z= tr पो
 मूल  अग्रजा म
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 tart  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  नियम  तो  है  नहीं  ;  परन्तु  भ्रनुसुचित

 जातियों  तथा  ख़ादिम  जातियों  के  कमिश्नर  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  परिषदों  की  बेठ  कें  जल्दी

 जल्दी  की  जानी  चाहिये ं।

 श्री  sore  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  यह  बताया  है  कि  राज्य  आदिम

 जाति  मंत्रणा  परिषदों  की  बैठकें  पुनर्गठन  कार्य  के  कारण  नहीं  हो  सकी  हैं  ।  परन्तु मैं  नहीं

 समझता कि  राज्य  पुनर्गठन कायें  का  ख़ादिम  जाति  मंत्रणा  परिषदों  की  बैठकों  पर  कोई

 पड़  सकता था  मेरे  राज्य  में  Pex  में  राज्य  ख़ादिम  जाति  मंत्रणा  की  कोई  भी

 बैठक  नहीं  हुई
 ।  क्या  राज्य  नें  कोई  कारण  बताया  है  कि  उसकी  परिषद्‌  की  बैठक  क्यों

 नहीं हो  सकी  है  ?  उनका  राज्य  पुनर्गठन  कार्य  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  था  ।

 श्रीमती  आल्वा
 :

 राज्य  पुनर्गठन  कार्य  से  उसका  सम्बन्ध  था  उस  समय  विभिन्न  राज्यों

 की  सितारों  के  बारे  में  विचार  विमश  हो  रहा  था  ate  इसीलिये  परिषदों  की  बैठ  हें  नहीं

 की  जा  सकी  थीं  ।  2eXs  में  प्रत्येक  परिषद्‌  की  दो  या  एक  बैठक  हुई  हैं  जैसा  कि  विवरण

 में  बताया गया

 tet
 जयपाल  सिंह

 :  माननीय  मंत्री  ने  कभी  यह  कहा  था  कि  विशेष  अवसर  में

 ug  सुझाव  दिया  है  कि  इन  परिषदों  की  बैठक
 जल्दीਂ

 होती  चाहिये
 ।

 परन्तु

 जल्दीਂ  से  क्या  तात्पर्य है  ?  इसका  मैं  निश्चित  उत्तर  चाहता  हूं  ।

 fatal  भ्राता  :.  उनकी  बैठकें  एक  से  अधिक  बार  होती थीं  ।  हमने  सुझाव दिया  है
 जैसा  कि  सभा-पटल  पर  रखें  गये  विवरण कि  उनकी  बैठकें  तीन  से  अधिक  बार  होनीਂ  चाहियें  ।

 में  बताया  गया  उनकी  बैठकें  अधिक  से  अधिक  तीन  बार  हुई  हमने  सुझाव  दिया  है  कि द

 ase  वर्ष  में  तीन  से  भ्रमित  बार  att  चाहियें  ।

 दिल्‍ली  में  जल  संभरण

 +

 SX  राम  कृष्ण
 1* १३३०.

 at  ato  चे  शर्मा

 गुह-कार्यों  मंत्री  २७  १९५८  के  तारांकित  प्रदान
 संख्या  Rs€  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राजधानी  में  जल
 संभरण  तथा  जल-निस्सारण  सम्बन्धी

 को  शीघ्रता  से  हल  करने  के  लिये  पंजाब  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  मंत्रियों  शर  दिल्‍ली

 की  मेयर  की  एक  विशेष  समिति  बनाने  की  प्रस्थापना  की  इस  समय  क्या  स्थिति  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  ato  ब०  मामले  पर  शौर  ot  विचार  किया  गया  है

 धौर  एक  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ।  उसके  बारे  में  भ्रत्तिम  निर्णय  उत्तर  प्रदेश  तथा

 पंजाब  सरकारों  से  पूछने  के  बाद  किया  जायेगा
 ।

 जो  प्रस्थापना  तैयार  की  गयी  है  उसका  ब्योरा  क्या धी  राम  कृष्ण  गुप्त

 गयी  गो ०  ब०७  पिता  इस  समय  तो प्रस्थापना यह  है  कि  एक  समिति  बनायी  जाये  जिसमें

 उन  विभागों  के  सचिव  हों  जिनका  वास्ता  दिल्‍ली  प्रशासन  से  सम्बन्ध  रखते  वाले  मामलों  से
 ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पड़ता  रहता  है  कौर  गह  सचिव  उसके  संयोजक  जब  भी  जहां  भी  कोई  मतभेद

 वहां  गृह-कायें  मंत्री  उस  मतभेद  को  दूर  करने  का  प्रयत्न  करें  |

 fat  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  सरकार  ने  दिल्‍ली  जल  परियोजना

 को  चलाने  का  प्रस्ताव  किया

 felt  गो०  ब०  नत  प्रंजाब  सरकार  ने  फिलहाल  एक  ऐसे  द्वारकਂ  से  पानी  देना  स्वीकार

 at  aT  के कर  लिया  है  जिससे  अभी  तक  दिल्‍ली  को  पानी  नहीं  भेजा  जा  रहा

 समाचार  पत्र  में  यह  पढ़ा  है  कि  पंजाब  सरकार  ने  कुछ  नथी  योजनायें  प्रस्तुत  की  परन्तु

 वे  य्रोजनायें  प्रभी  तक  मेरे  पास  नहीं  करायी

 teat  ato  चे  फार्मा  :  इस  योजना  की  कार्यान्वित  में  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  कितना

 भाग  ले  रही  है  ?

 श्री  मो ०  झ  हमें  उत्तर  प्रदेश  की  कुछ  नदियों  से  भी  पानी  की  आवश्यकता है  ।

 इसलिये  उस  सरकार  से  सहायता  लेने  की  भी  हमें  जरूरत

 धी  नवल  प्रभाकर  क्या  मैँ  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  यमुना  के  ऊपर

 ठेकेदार  ने  एक  पुल  बनाया  हुमा  है  प्रौढ़  उसकी  वजह  से  पानी  में  रुकावट  at  है  कौर

 उसके  सम्बन्ध  में  चीफ  कमिश्नर  कौर  म्यूनिसिपल  कारपोरेशन  के  कमिश्नर की  भी  राय  है  कि  वह

 दिया  जाना  चाहिये  किन्तु  उसके  बावजूद  भी  वह  नहीं  हटाया  जा  रहा  इसका  क्या

 कारण

 थ्री  गो०  ब०  पुलों  से  मेरा  ताल्लुक  नहीं  रहता  है  मगर  at  कहा  है  तो  मैं
 देख  लूंगा  ।

 खमरिया  का  युद्ध-सामग्री  फा रत् वाना

 +-

 पंडित  gro  ato  तिवारी  ry

 श्री  स०  स०  बनर्जी :

 श्र  श्री  दी०  Wo  फार्मा  :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  ५  Reus  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  €८  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खमरिया  के  युद्ध-सामग्री  कारखाने  के  स्टोर  में  हानि  तथा  कमी  सम्बन्धी  जांच
 fete  परं  कोई  निर्णय  किया  गया

 (a)  उसकी  उपपत्तियां  क्या  हैं  ;  ak

 उस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  रघुरामेपा ) थि  से  जांच  बोर्ड  की  रिपोर्टे  पर  युद्ध

 सामग्री  कारखानों  के  महानिदेशक  ने
 प्रतिरक्षा  खाता  ट्रक  के  परामर्श से

 विचार  किया है  उसने  यह  सिफारिश  की  है  क  ८०  लाख  की  हानि  राशि  जो  कि

 क -  लाख  रुपय  ही  हानि  के  सम्बन्ध fag  हो  चुकी  a  at में  डाल  दिया .  जाये  पौर
 ६२

 '

 ee

 मूल  अंग्रेजी  में

 °p  Cap wee
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 जो  कि  कभी  तक  प्रमाणित  नहीं  की  जा  सकी  कौर  अधिक  जांच  की  ८०  लाख

 रुपये  की  जिस  हानि  को  बट्टे  खाते  में  डालने  के  लिये  कहा  गया है  उसमें से  कुछ  का  ब्योरा

 पह  है
 —e

 (१)  स्टोर  के  पुराने  हो  जाने  के  कारण  होने  वाली  हानि  Mok  लाख  रुपये

 (२)  रटाँक  के  खराब  हो  जाने  के  कारण  होने  वाली  हानि
 *

 ५४  लाख  रुपये

 (३)  स्टॉक  की  जांच  पड़ताल  करने  पर
 उसमें  पाई

 गयीं  कमी

 के  कारण  होने  वाली  हानि  29°  oR  लाख  रुपये

 इस  सम्बन्ध  में  यह  भी  बता  देना  प्रावश्यक  है  कि  जांच  बोलें  के  ध्यान  में  यह  बात

 भी  पायी है  कि  ५६  ६  लाख  रुपये  का  फालतू  सामान  भी  जांच  बोर्ड  की  सूचना

 में  है  I.

 (३)  सामान  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  लाने  ले  जाने  के

 दौरान  होने  हानि  १*०३  लाख  रुपये

 (४)  हालत  के  बदल  जाने  के  कारण  होने  दिली  हानि  न  लाख  रुपये

 जहां  तक  दोष  हानियों  का  सम्बन्ध  उनकी  जांच  कराने  के  लिये  एक  विशेष  दल

 नियुक्त करना  आवश्यक  समझा  गया  है  जो  कि  स्टॉक  की  जांच  पड़ताल  करेगा  कौर  इस  बात

 का  श्रीमान  लगायेगा  कि  कुल  कितनी  हानि  हुई  उसकी  रिपोर्ट  जाने
 पर  ही  उस  बारे

 में  कोई  कार्यवाही की  जा  सकेगी  ।

 इन  हानियों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  कुछ  मामलों  के  बारे  में  विशेष  पुलिस  संस्थापन  wet

 तक  जांच  कर  रहा  है  शर  है  कि  उसकी  रिपोर्ट  शीघ्र  ही  प्राप्त  हो  जायेगी  ।  उनमें

 से  एक  मामले  के  बारे  में  विशेष  पुलिस  संस्थापन  द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  रिपोर्ट  के  आधार  पर

 कुछ  एक  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  प्रारम्भ  कर
 दी

 गयी  है
 ।

 माननीय  सदस्य  का  ध्यान  &  १९४८  को  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  ara  भी

 दिलाया  जाता  है  जिसमें  इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  होने  वाली  रिपोर्ट  की  मुख्य  मुख्य  बातें  इस  बारे

 भें  की  गयी  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  बताया  गया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  झ्र नुमा नित कुल  राशियों  तथा  बट्टे

 खाते  में  डाल  दी  गयी  राशियों  के  बारे  में  पहले  विवरण  में  तथा  इस  उसर  में  जो  भी  अंकड़े

 दिये  गये  हैं  वे  प्रभी  wea  प्राकड़े  क्योंकि  उसके  बारे  में  श्र  भ्रमित  जांच  की  जा  रही

 है  कौर  उस  जांच  के  बाद  ही  ठीक  ठीक  ध  जाने  जा  सकेंगे  ।

 पंडित  ato  नाठ  तिवारी  :  माननीय  उपमंत्री ने  बताया है  कि
 '

 ५४  लाख  रुपये  का

 सामान खराब  हो  गया  था  ।  मै  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  दह  सामान  कैसे  खराब  न  था  शर  उस

 हानि  का  जुम्मेवार कौन  है  ?

 tat  रघुरामेया  :  जहां  तक  इन  हानियों  का  सम्बन्ध  ये  हानियां  १९४९  से  लेकर  १९४७

 तक  होती  रही  उनमें  कई  बातें  सम्मिलित  केवल  चोरी  या  धोखे  के  कारण  नहीं  अपितु  कई

 प्राम  कारणों  से  भी  होने  वाली--जैसे
 कि

 सामान  के  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाने  के  कारण

 देने  हानियां  भी  सम्मिलित  हैं  ।
 हि  ine  re

 qa  अंग्रेजो  में
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 जहां  तक  किसी  व्यक्ति  पर  जिम्मेवारी  ठहराने  का  प्रश्न  विशेष  पुलिस  संस्थापन इस

 बारे  में  जांच  कर  रहा  है  ।  उसने  केवल  एक  ही  मामले  के  बारे  में  रिपोर्ट  दी  शेष  मामले के  बारे

 में  जांच  अभी  की  जा  रही  है  जिस  मामले के  बारे  में  उसने  रिपोर्ट भेजी  उस  बारे
 में  हमने

 विभागीय  कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  दी  है  ।

 gro  alo  तिवारी  :  व्या  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  में  किसी  गजेटेड
 श्रफसर का

 का
 नाम

 भी  लिया  गया  है  या  कि  केवल  क्लर्कों  के  नाम  लिये  गये  हूँ
 ?

 चो  रयुरामेया  :
 रिपोर्ट  में  दोनों  प्रकार  के  कर्मचारी  सम्मिलित  हैं  |

 fait दी०  चं०  शर्मा  :  पहले  कुल  2° 9c  करोड़  रुपयों
 की

 हानि  की  सुचना  दी  गई  थी
 ।

 उस  में  से  ८८  लाख  रुपयों  की  हानि  बट्टे  खाते  में  डाल  दी  गई  है  |  प्रौढ़  अब  केवल
 ६०

 '
 ४

 लाख  रुपये

 की  हानि  की  राशि  रह  गयी  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  किस  प्रकार  का  हिसाब  लगाया

 पया  है  कि  आंकड़ों  को  धीरे  धीरे  किया  जा  रहा  है
 ।

 में  इसका
 वास्तविक

 कारण
 जानना

 चाहता हुं  ।

 श्री  रघरासपा  :  जैसा  कि  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  बताया  गया  जांच
 ड

 ने  कुछ  एक  मामलों  को  हानि  के  मामले  माना  परन्तु  प्रविधिक  दृष्टि  से  विचार  करने
 पर

 यह  देखा

 गया  है  वे  वास्तव  में  हानि  के  ऐसे  मामले  नहीं  हूं  जिनके  बारे  में  हम  यह  कह  सकें  कि  वे  वस्तुयें

 खो  गई  हैं  जेसे  कि  agate  खराब  हो  जाने  के  कारण  होने  वाली  हानि  का  मामला ही  ले

 लीजिये  ।  यहां  पर  at  किस्म  खराब  हो  गयी  उसी  के  कारण  उनकी  कीमत  में  कमी

 हो  गयी है  ।  या  इसीਂ  प्रकार  के  सामान  के  पुराना  हो  जाने
 की

 बात  ले  लीजिये  ।  वे  वस्तुयें

 किसी  भी  काम  में  इस्तेमाल  नहीं  हो  सकतीं  ।  उन्हें  रद्दी  के  रूप  में  बेचना  पड़ेगा  प्रौढ़  इसलिये उस  पर

 भी  हानि  होगी  ।

 इसी  कारण  से  इस  सम्बन्ध  में  प्रांतों  को  घटाना  पड़ा  है  ।  प्र्  हमने  केवल  ६२  लाख की

 वास्तविक  हानि  के  सम्बन्ध  में  जांच  करने  के  लिये  कहा  है  ।  हमने  उनसे  कहा  है  कि  वे  इस  बात की

 जांच  करें  कि  किन  किन  वस्तुश्नों  की  हानि  हुई  गौर  उस  हानि  को  कहां  तक  हानि  कहा  जा

 सकता है

 गंधी  दी०  चं०  शर्मा  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  में  कुल  कितनी  राशि का  सामान

 ६०*४  लाख  रुपयों  की  राशि  को  सामान  के  पुराना  होने  के  नाम  पर  बट्टे  खाते  में  अर्से  डाल

 दिया गया  है  ।  स्टोरों  में  सामान्यतया  ऐसा  कितने  प्रतिशत  पुराना  सामान  होता  है  जिसका  कोई

 उपयोग  नहीं  किया  जाता  यह  कैसे  हो  गया  कि  इस  कारखानें  में  पुराना  सामान  इस्तेमाल  होने  योग्य

 सामान की  तुलना  में  इतना  अ्रधिक  बढ़  गया  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  मेंशन  )  .:  यह  सामान  बहुत  अरसे  से  पड़ा  gar है  ।  माननीय

 उपमंत्री ने  तक  की  जिस  अवधि  का  उल्लेख  किया  वह  तो  केवल  जांच  सम्बन्धी

 mate  थी
 ।

 वास्तव  में  यह  सामान  महायुद्ध  के  समय से  यहां  पड़ा  eat  है  कौर  उसका  चाज

 लेते  समय  इस  सामान  की  सूची  नहीं  ली  गई  थी  ।  यहां पर  १८  करोड़ की  जिस  हानि  का

 उल्लेख  किया
 गया  है  वह  वस्तुतः  इस  ह  में  हानि  नहीं  है  कि  यह  सामान  गायब  हो  गया  है  ।  यह  तो

 केवल  मात्र  पुस्तक  मूल्य  में  हानि  हुई  है
 ।

 पहले
 तो  उन

 का  पुस्तक  मूल्य
 बरपी

 था
 ।  परन्तु

 जब
 उनकी  जांच

 की
 गई

 तो
 यह  ज्ञात  gar

 कि  या  तो  वे
 वस्तुयें  पुरानी  हो  गई  हैं

 या  वे  इस  समय

 पूल  wast  में  ।
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 के  काम  नहीं  सकतीं  ।  इसलिये  सैनिक  दू  ष्टि  से  उसे  हम  हानि  कह  सकते  संभव है  कि
 वे  वस्तुयें  किसी  प्रयोजन  के  लिये  उपकारी सिद्ध  हो  सकें  ।  यह  जांच  भ्र भी  तक  चल  रही

 पर  उसकी  सम्पूर्ण  सामग्री
 जो

 आपके  काम  की  हुई  ्  सामने  पेश  कर  दी  जायेगी  ।

 महोदय  :  माननीय सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  कारखाने  के  कुल  सामान  में  से

 प्रतिशत  सामान  पुराना  हो  गया है  ?

 श्री  कृष्ण  मेनन
 :

 माननीय  उपमंत्री  ने  बता  दिया  है  कि  ४८  '
 १२  लाख  रुपये  का  सामान

 पुराना हो  गया  है  ।  परन्तु  बदलते  gi  हालात  Fi——siz  विशेषकर  विदेशी  मुद्रा  पर  प्रतिबन्धों

 को--ध्यान में  रखते हुये  और  हमारे  ल्  कारखाने  में  भ्रप्नरविधिक  प्रवीणता  में  वृद्धि  को  ध्यान  में

 रखते  हम  कुछ  कह  नहीं  सकते  कि  इस  पुराने  सामान  में  से  कितने  प्रतिश्त  सामान  को  हमें  फिर  से

 नया  रूप  दे  कर  उसका  इस्तेमाल  करना  होगा  |

 श्री
 उ०  ब्०  पटनायक  :  जो  स:मान  खराब  हो  गया  क्या  उसके  बारे  में  कोई  जांच  की

 गई  है  कि  क्या  यह  खराबी  केवल  मात्र  रिक  समय  बीत  जाने  के  क/रण  हुई  aaa  किसी  अफ़सर

 की  असावधानी के  रण  हुई  है  ?

 शि  कृष्ण  मेनन
 :

 यह  जांच  कई  वर्ष  पहले  कारखाने  के  ही  एक  अपेक्षाकृत  कनिष्ठ  पदाधिकारी

 द्वारा की  गयी  थी  ।  वह  पदाधिकारी कोई  प्रविधिज्ञ  नहीं  था  ।  यहां  पर  वास्तव  में  खराबी  से  यह  तात्पर्य

 हैਂ कि  वहू  सामान  wa  वर्तमान  स्टैंडों  के  नहीं रहा  है

 श्री  तिरुमल  माननीय  उपमंत्री ने  हानियों की  मदों  के  भ्रन्तगंत  लगभग  लाख

 रुपये  की  वस्तु ग्न ों की  कमी  '  का  भी  उल्लेख किया  है  ।  यहां  कमी  किस  किस  प्रकार  की  हुई  है  ?

 क्या  वें  वस्तुएं  वास्तव  में  खलो  गयी  हैं  या  वें  वस्तुएं  रजिस्टर  में  चढ़ायी  ही  नहीं  गयी  थीं  ake  उसकी

 कीमत  कर  दी  गयी  थी  ?

 श्री  कृष्ण  मेनन  :  माननीय  उपमंत्री  के  उत्तर के  दोनों  पक्षों  पर  विचार  करना  होगा  ।  उन्होंने

 बताया  है  कि  एक  विशेष  रजिस्टर  से  स्टॉक  की  जांच  पड़ताल  करने  पर  कुछ  सामान  की  कमी के  कारण

 होने  ah  कुछ  हानि  का  पता  चला  है  ।  परन्तु  एक  दूसरे  रजिस्टर  से  जांच  करने  पर  कुछ  सामान

 फालतू  निकला  है  जिसकी  कीमत  लग  भग  ५६  लाख  रूपये  है  ।  इन  में  से  कुछ  एक  ऐसे  कागजात  हैं  जिन

 का  सम्बन्ध  देश  स्वातंत्र्य  से  पहले  के  काल  से  हैं  झ्र  उनके  लिये  शर  अधिक  जबाब  देना  हमारे

 लिये  संभव  नहीं है
 ।

 जयपाल  सिह  :  कया  यह  सच  नहीं  है  कि  जो  अफसर  उसका  इंचार्ज  उसका  तबादला

 करके  उसे  हैडक्वाटर में  भेज  दिया गया  है  भ्र ौर  उसे  एपाइंटमेंटਂ  दे  दी  गयी  है  ?  वह

 sisal  सेक्शन  में  हैं  ।  दूसर  शब्दों
 में

 यद्यपि  इतनी  बड़ी  हानि  उसके  कार्य  काल  में  हुई

 फिर भी  उसे  पदोन्नति दे  दी  गयी  है  ?

 गयी  कृष्ण  मेनन
 :  ag  सच  नही ंहैं  ।  पहली  बात  दो  यह  कि  उस  व्यक्ति  को  कोई  पदोन्नति

 नहीं दी  गयी  है
 ।

 वह  इस  समय  हमारे  पारा  काम  भी  नहीं  कर  रहा  ।  उसके  विरुद्ध  विशेष

 पुलिस  संस्थापन  अथवा  किसी  site  व्यक्ति  द्वारा  कोई  भी  अपराध  सिद्ध  नहीं  किया  गया  यह

 स्वाभाविक  है  कि
 जब

 भी
 किसी  अफ़सर  के  कार्य काल  में  कोई  बात  की  जाती  है  तो  उस  पर  भी

 आरोप  की  कुछ  छाया
 पड़  ही  जाती

 यहां  भी  यही  स्थिति हैं  ।  वैसे  उसके  विरुद्ध कोई  भी  आरोप
 ल्‍ए।ए।एल्‍एल्‍एतल्‍एएस्ताय  एट

 मल  अंग्रेजी
 में
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 नही ंहै  ।  ।  जहां  तक  उस  के  रिकार्ड  का  संबंध  वह  विल्कुल  ईमानदार व्यक्ति  रहा  है  शौर

 अपने  काम  में  कुशल  है  ।  उसे  खो  कर  हमें  बड़ा  भारी  खेद  हुजरा  है  ।  उसने  त्याग  पत्र  दे  दिया  है
 '

 उसे  कानून  के  अन्तत त्याग  पत्र  देते  का  हक
 हम  उसे  एसा  करनें  से  रोक  नहीं  सकते  ।

 शी  जोखिम  क्या  चोरी  के  मामले  के  सम्बन्ध  में  सरकार  भी  उतनी  ही  सख्त

 है  जितनी  कि  गत  युद्ध  के  समय  थी  जब  कि  केवल  एक  सिगरेट  बाक्स  को  चोरी  जैसे  मामलों  में  अपराघ
 के

 सिंहों  जान  पर
 सम्बन्धित  व्यथित  को  छः  मास  की  सजा  दी  गयी थी  ?

 tat  रघुरामंया
 :

 परन्तु  जहां  तक  इस  मामले  का  संबंध  उस  मे  चोरी  का  कोई  भी
 श्रीराम

 wit  तक  सिद्ध  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  विशेष  पुलिस  संस्थापन मामले  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 बाद  ही  सज़ा  का  प्रश्न  उत्पन्न  होगा  ।

 हम  तो  यह  जानना  चाहतें  हैं  कि  कया  इस  प्रकार की  इतनी  बड़ी  हानि
 ८०  लाख

 रुपये  की  हानि  का  मामला  किसी  ale
 कारखाने

 में  भी  gars  ?

 श्री  रघु रामे या
 :

 इस  डिपो  में  स्टोर  की  कोई  साधारण  अवस्था नहीं  क्योंकि  वह  TH

 बहुत  बड़ा  डिपो  था  जो  कि  युद्ध  काल  में  युद्ध  संबंधी  सारा  सामान  संभरित  करता  रहा  है  ।  वहां पर

 लाखों  रुपयों  का  सामान  रखा  जाता  परन्तु  युद्ध  के  बाद  उसे  एक दम  बन्द  कर  देना  पड़ा  ।  कुछ

 समय  के  बाद  उसे  फिर  से  खोल  दिया  गया  कौर  लगता  तता  कुद  स्थानों से  सामान  लाकर  वहां

 जमा  कर  दिया  गया  था
 ।

 इतनों  बड़ी  अवधि  में
 न

 जाने  किस  समय  हिसाब  किताब  में  कुछ  कमी  रह

 गयी  थी  ।  उसकी  जांच  तो  १९४९  से
 REX  तक  होती  रही  परन्तु  वहां  पर  सामान  का

 जाना
 युद्ध  से  भी  पहले  के  समय  से  ही  प्रारम्भ  हो  गया  था  ।

 जब  हम  ने  स्थिति  को  सुदृढ़  करने  के
 सम्बन्ध  में  ययेष्ट  कार्यवाहियां  प्रारम्भ  कर  दो

 हेत  बहुधा
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  उस  फैक्टरी  में  कायें  १६४८  म  प्रारम्भ

 किया  गया  था  क्या  यह  सच  है  कि  स्टॉक  की  जांच  पड़ताल  केवल  FEXQ  में  प्रारम्भ की  गयी  थी  ?  यदि

 तो  PEVE  से  PEXR  तक  की  अवधि में  कितनी  प्रतिदिन हानि  हुई  थी  ?

 fat  रघुरामंया  :
 यह  बताना  वड़ा  कठिन  है  कि  किस  किस  अवधि  में  कितनी  कितनी  हानि

 हुई  जांच  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  हो  यह  जाना जा  सकेगा

 श्री  थम  मेरे  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  का  उत्तर  नहीं  मिला

 अध्यक्ष  महोदय  :
 उनके  पास  जो  जानकारी  वह  उन्होंने दे  दी  है  ।

 श्री  तंगामणि  :  में  G-Ye¥S B ae के  तारांकित  संख्या  २०१६  के  उत्तर  की  WK
 निर्देश  किया  गया  है,जो एक  ज०  सी ०  को

 की  मृत्यु  के  बारे  में  है  ।  क्या  उस  जे०  सी ०  को

 जिसकी  या  तो  हत्या  कर  दो  गयो  या  जिसने  आत्महत्या कर  ली  थो-मरने से  पहले  जांच  बोर्ड के  सामने

 कोई  साक्ष्य  दिया  था  ?

 शि  रघुरामेया  :  ज०  सी०  श्रो० ने कोई ने  कोई  साक्ष्य
 नहीं  दिया था  ।  उसे  साक्ष्य के  लिये  बुलाया ही

 नहीं  गया  था
 ।  उसको  मृत्यू  सितम्बर  में  हुई  a  बोर्ड  ने  er  में  साक्ष्य  पूरे  कर  लिये थे  ।

 दोनों  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।
 तामता ee  TC  fd,

 +a  पर ग्रेजी  में
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 पुस्तकालय  सलाहकार  समिति

 _  fat
 भक्त  दशा

 १३३
 सरदार  इकबाल  fag

 :

 क्या  fsrer;  मंत्रो  २४  eua  के  अझंवारांकित  प्रश्न  संख्या  ३६१  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पुस्तकालय  सलाहकार  समिति  नें  जो  रिपोर्ट  दी  क्या  उस  की  एक  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखी  जायेगा  ;

 उस  समिति  की  सीमा  रेशों  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ~
 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  रिपोर्ट  की  प्रतियां  संसद्‌  पुस्तकालय  में

 उपलब्ध  हैं  ।

 रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  राज्य  आयोजना  कमीशन  कौर

 विद्यालय  भ्र तु दान  कमीशन
 के

 भी  विचार  मांगे  गये  हैं  ।

 श्री  भक्त  दर्श  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ag  रिपोर्ट  गवर्नमेंट  के  हाथों  में  कब  झरा  गई  थी
 कौर  इस  में  निर्णय  करने  में  इतनी  देरी  क्यों  हो  रही  है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  समिति ने  १४५  १९४५८  को  मंत्रालय  के  पास

 रिपोर्टे भेजी  जेसा  फि  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  कि  मंत्रालय  को  राज्य  योजना  तथा

 विश्वविद्यालय  sara  ara  से  भी  इस  बारे  में  सलाह  करनी  इस  में  ऐसी  कई  सिफ़ारिशों हैं
 जिनका  संबंध  राज्य  सरकारों  विश्वविद्यालयों  से  है  ।  इसलिये  उन से  परामर्श  किये  बिना

 कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता  |

 शी  चे०  रा०पट्डाभिरामत्‌  :  जब  कि  रिपोर्ट  सरकार  के  सामने  सरकार  मद्रास

 की  कोलन्लेयारा  लायब्रेरी  और  कलकत्ता तथा  बम्बई  के  प्राय  पुस्तकालयों  को  राष्ट्रय  पुस्तकालयों

 के  रूप  में  घोषित करने  प्रौर  उन  के  लिये  प्रावइष्यक  पुस्तकों  शादी  की  व्यवस्था  करने  की  संभावना

 पर  विचार  करेगी  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :
 माननीय  सदस्य  जिन  पुस्तकालयों  की  झोर  निर्देश  कर  रहे  हैं

 उन  के  बारे  में  तो  मुझे  पता  नहीं  हैं  ।  इस  रिपोर्ट  का  सम्बन्ध  इस  समिति  की  कुछ  सिफारिशों से  है  ak

 सरकार  उस  पर  विचार कर  रही  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन :  क्या  माननीय  मंत्री  जी  बतला  सकेंगे  कि  उन  के  अनुमान  से  कब  तक  इस

 सम्बन्ध  में  fra हो  जायेगा  ?

 To  कहा  लग
 श्री  मिलीं

 :
 मैं  कोई  निश्चित  तारीख  तो  नहों  बता  सकता  लेकिन  यह  कोशिश

 होगी  की  तनी  जल्दी  हो  इस  पर  निर्णय  हो  सके  ।
 ह  ee

 +  मूल  अंग्रेजी  में



 २७  2G50  मौखिक  उत्तर  RCN

 सफेद  सीमेंट

 क
 2332.0  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  जै  तनिक  गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री  यट  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  प्रादेशिक  हैदराबाद  में  सफेद  मोमेंट  बताने  के  लिए  निकालो

 गई  विधि  व्यापारिक  दृष्टि  से  कहां  तक  उपयुक्त  है  ?

 वैज्ञानिक  naam  शरीर  सांस्कृतिक-कर््य  dat  (ott  gray  :  लेबोरेटरी  में  पायलेट

 प्लांट  लगाया जा  रहा  है  ,  जब  उस  पर  जांच  होगी  तब  इव  का  पता  लगेगा  ॥

 [strap  उत्तर  हुदी  में  वी  उड़ा

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  कया  मैं  जान  सकता हूं
 कि  arta  के

 जो  परिणाम  निकलें

 उससे  यह  गुण  में  कैसी  होगी  ?

 श्री  हुगापून  कबीर  :
 उसकी  क्वालिटी  बहुत  ही  मच्छी  निकली  है  कौर  खास  कर  जिस

 में

 राजस्थान  घ्  प्रदेश  का  पोटैशियम  फ़ैन्सफ़र  कौर  राजस्थान  का  लाइमव्टोन  कौर  जिप्सम

 लगाया  उसका  नतीजा  बहुत  weal  निकला  |

 थ्रो  नवल  दूसरी  विदेशी  कम्पनियों  का  जो  सफेद  सीमेंट  होता है  उसके  अनुपात

 में  इसका  मूल्य  कैसा  रहेगा
 ?

 श्री  हताहत  कबीर  मूल्य  अन्दाज़न  १७०  द्पपे  पर  टन  रहेगा  शौर  बाज़ार  में  जो  उसकी

 कीमत है  वह  २५०  रुपये  से  ३१०  रुपये  पति  टन  तक  है  ।

 पेंशन  प्रौढ़  उपदान  के  मामलें

 1*  १३३४.  श्री  हरिदवख  माथुर
 :

 कया  जित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पेंशन  शौर

 उपदान के  कितने  मामले  (१)  छः  मास  से  अधिक  (२)  १२  मास  से  श्रमिक शौर  (३)  दो  वर्ज  से

 alga  समय  से  पड़े  ह  ए  हैं
 ?

 वित्त  उपमंत्री  तार  किश्वरे  मांगी  गई  जानकारी  भारत  सरकार  के  पास

 उपलब्ध  नहीं  वह  देश  में  जगह-जगह  पर  पेशन  को  मं  जू  दो  देते  वाले  प्राधिकारियों  से  एकत्र

 करनी  पड़ेगी  ।  माननीय सदस्य  कृपया  वित्त  मंत्री  द्वारा  उत्तर  दिये  गये  लगभग  इसी  प्रकार  के  एक

 wet  (  २५  RENE  के  पता  रांकित  प्रश्न  संख्या  ८८६)  को  दे  वें  जिस  में  बताया  गया  है  कि

 इन  मामलों  की  संख्या  निर्धारित  की  जा  रही  है  जिस  में  सम्बन्धित  कर्मचारियों  की  पेन्शन  सेवानिवृत्त

 होने  के  एक  वर्थ  बाद
 तक

 निश्चित  नहीं  सरकार  का  विचार  है
 कि  उस  सिलसिले  में

 जो

 कारी  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी
 उस

 से  इस  समस्या  का  अनुमान  लगाया  जा  सकेगा  इस  के  लिये

 अलग  जानकारी करने  में  जितना  परिश्रम  लगेगा  उसके  अनुसार  उस  से  लाभ  नहीं  होगा

 श्री  हरिचन्द माथुर  :  मुझे जो  लिखित  रूप  में  जानकारी  भेजी  गयी  है  उस  में  ate  मान  तीय
 उपमंत्री  के

 मौखिक  उत्तर  में  भ्रातृ  है  ।  लिखित रूप  में  से  जे  गये  उत्तर  में  तो  यह  कहा  गया  है  कि

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  परन्तु  अब  उन्हों  ने  कहा  है  कि
 कारी  एकत्र  करना  लोक-हित  में  उचित  नहीं  होगा  ।

 श्रीमती  तारके श्व रो  सिन्हा  :  मैं ने  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  वित्त  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  एक

 re
 अतारांकित  प्रदान  के  उत्तर  की  पोर

 श्रावित  किया  है
 जिस

 में  बताया  गया  है  कि
 जानकारी  एकत्र

 मूल  झंप्रेजी में
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 की  जा  रही  मैं  ने  यह  कहा  है  कि  उसके  झ्र लावा  इस  प्रदान  के  श्राघार  पर  जानकारी  एकत्र  करने  से

 भ्रमित  लाभ  नहीं  होगा  ।

 fat  हरिश्चद्र  माथुर
 :

 में  बहस  में  नहीं  पड़ना  चाहता  परन्तु  मेरे  sat  के  उत्तर  में  निश्चित

 रूप  से  यह  कहा  गया  था  कि  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ।.

 परन्तु  परब  लिखित  रूप  से  दिया  गया  wares वापस  लिया  जा  रहा  है  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  उत्तर  को  ठीक  प्रकार  नहीं  समझ  मंत्री  महोदया

 ने  कहा  कि  पहले  एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कहा  था  कि  इसी  प्रकार  रे  गड़े

 एकत्र  किये  जा  रहे  हैं  ।  इस  प्रदान  में  माननीय  सदस्य  ने  उनका  अ्रांकड़ों  के  अतिरिक्त

 अर  ames भी  मांगे  हैं  ।  उप  मंत्री  ने  उत्तर  दिया  है  कि  मांगे  गये  नये  एकत्र  करने  में  जितना

 समय  दौर  परिणाम  लगेगा  उन  से  उतना लाभ  नहों  होगा

 पहले  प्रदान  के  उत्तर  में  जो  areas  एकत्र  करने  का  श्राइवासन  दिया  वह  वापस  नहीं

 लिया  जा  रहा  है  ।  वे  झ्रांकड़े एकत्र  किये  जायेंगे  ।  यदि  माननीय  सदस्य  प्रश्न  पूछना  चाहें

 तो  पूछ  सकते हैं  ।  ऐसा  जान  पड़ता है  कि  वह  उत्तर  को  ठीक  प्रकार  नहीं  समझ  सके  ।

 माथुर
 :

 मैं  ते  जो  नये  आंकड़े  मांगे  हैं  उन्हीं  के  बारे  में  मुझे  लिखित  उत्तर  में  यह  कहा
 गया  है  कि  जानकारी एकत्र  की  जा  रही हैं  शौर  सभा-पटल पर  रख  दी

 जायेगी

 उसी  प्रश्न  के  उत्तर  में  सभा  के  समक्ष  यह  दूसरा  उतर  दिया  जा  रहा  लिखित  उत्तर

 qa
 प्रभी-प्रभी

 नोटिस  झ्राफिस  से  मिला  है  ।

 ग्रीष्म  महोदय  :  उन्हें  उसकी  प्रति  कैसे  मिली
 ?

 ja  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  नोटिस  ऑफिस  से  ।

 पभ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  यह  ख्याल था  कि  यह  पहले  प्रश्न  के  बारे  में  है  ।

 श्रोता  तारकेश्बरों  पिन्हा  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  मांगो  गई  जानकारी  ae  वित्त  मंत्री  द्वारा

 दिये गये  उत्तर  में  कोई  मूल  भूत  भ्रातृ  न  वित्त  मंत्रो  ने  उत्तर

 fra मह  दय  माननीय  मंत्री  यह  भी  समझने  की  कोशिश  करें  कि  माननीय  सदस्य  क्या

 कह  र
 हैं

 ।
 उनका  कहना  है  कि  पहले  प्रदान  के  उत्तर  में  जो  तक  कहा  गया  वह  उसे  स्वीकार करने करने

 को
 तैयार  उन्हें  नोटिस  fora  एक  विवरण  मिला है  कि  उन  के  yea  सम्बन्धी  झांकने

 एकत्र किये  जा  र  हैं  ।  माननीय  उपमंत्री  उस  उत्तर  को  कसे  बदल  सकते  हैं  ?

 श्रोता  तार  किश्वरे  तिन्हा  :  मालूम  नहीं  उन्हें  वह  कैसे  मिला  ।  मैं  उसका  पता  लगाऊंगी  ।.

 महोदय  :  में  अभिलेखो ंसे  पता  लगाऊंगा  |

 धरो  हरिचन्द  माथुर  :  यह  देखते  हुए
 कि

 वित्त  मंत्रालय  इस  समस्या  की  कौर  काफी  ध्यान  देता

 रहता  है  क्या  वह  हमें  पेंशन  के  बकाया  मामलों  की  संख्या  मोटे  तौर  पर  बता  सकता है  इनका

 aaa
 करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  होते  हैं

 ?

 तारक श्व रो  fag:  इसका  उत्तर  में

 कि

 मूल  sas  में



 मौखिक  उत्तर २७  १८८०  ३४४७

 नीचे  to  पट्टा शिरा सन  :  नया  सरकार  एक  वर्ष  से  अधिक  पुराने  मामलों  का  शीघ्र

 टारा  करने  के  बारे  में  कोई  निदेश  देनें  के  बारे  में  विचार  करेगी ?

 माननीय  सदस्य  कृपया तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 यह  निदेश दिया  जा  चुका  है ।

 वित्त  मंत्री  द्वारा  २  मार्च  को  दिये  गये  उत्तर  को  देखें  |  उन्हों  ने  कहा  था  कि  यह  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 है  कि  सेवानिवृति पाते  ही  पालन  का  मामला  तय  हो  जाये  ।

 pat  सोनावने  :  क्या  उपदान  पेनशन  के  दावे  का  निबटारा  होनें  तक  जरूरत

 लोगों  को  कोई  तदर्थ  भुगतान  भी  किया  जाता  है
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  अस्थायी पेनशन  दी  जाती  हैं  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 संगठन  तथा  रीति  विभाग  से  बरामद  कर  के  एक  समिति  ag

 ऐप  प्रक्रिया  निर्धारित  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  थी  जिस  से  बकाया  मामलों  का  निबटारा

 शीघ्र
 किया  जा  सके  ।

 क्या
 उस

 समिति
 ने

 अपना
 प्रतिवेदन  तैयार  कर  लिया  न्या  उन्हों  ने  मामलों

 का  निबटारा  करनें  के  लिये  क्या  प्रक्रिया  निर्धारित  की  है  ?

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  समिति  ने  प्रतिवेदन  तैयार  कर  लिया  है  ।  प्रक्रिया  सम्बन्धी

 सिफारिशें  वित्त  मत्री  द्वारा  दिये  गये  निदेशों  से  कार्यान्वित की  जा  चुकी हैं  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  कौन  से  तारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  में  नोटिस  अाफिस  से

 विवरण  मिला  है  ?
 मेरे  पास  एक  उत्तर  की  प्रति  है  जो  उप  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  बिलकूल

 मिलती है  ।

 > fe  ।  इसके  नीचे  ८८६  लिखा  है श्री  क्रिश्चन  माथुर  :  यह  प्रशन  संख्या  १३३४

 ओऔमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  मैं  ने  श्रपने उत्तर में उत्तर  में  प्रश्न  संख्या  ८८६  का  उल्लेख  किया था  ।

 pau  महोदय  :  माननीय  सदस्य  गलती पर
 थे  ।

 वैज्ञानिक  नीति  सम्बन्धी  '  संकल्प

 1३३६.  st  दी०  चल  शर्मा

 प  श्री
 रामेश्वर

 टांटिया
 :

 वैज्ञानिक  गवेषणा  site  संस्कृत  तिक-कार्य  मंत्री  २८  Reus  के  तारा  कित  प्रशन

 संख्या  ३२६
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वैज्ञानिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्प

 को  कार्यान्वित  करने  सम्बन्धी  अ्र्यतन  स्थिति  कया  है  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा
 sik  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  मायन ६

 :
 रस  कार्यवाही  के

 भ्र ति रिक्त  जिसकी सू
 बना  संसद नथ  को  दी  जा  चुकी  हैं  सरकार  ने  प्रतिरक्षा  विज्ञान  संगठन  शर  भारतीय

 कृषि ग्रे  णा  संस्था  में  काम  करने  वाले  वैज्ञानिक  कर्मचारियों  को  योग्यता  के  प्राकार  पर  पदोन्नति

 a
 करने

 कौर  पेशगी  वेतन  वृद्धि  करने  की  योजना  स्वीकृत  की

 awash में
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 २.  सरकार  उस  योजना  पर  विचार  वर  रही  हैं  अखिल  भारतीय  टेक्नीकल  शिक्षा  परिषद्‌

 ने  टेक्नीकल  शिक्षा  में  काम  करने  वाले  अध्यापकों  की  की  शर्तों में  सुधार  करने के
 लिये  dare की  है  ।

 ३.  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  गवेषणा  द परिष ् ः  ने  ड। ०  ड  ०  एस०  कोठारी  के  अधीन  एक

 समिति  नियुक्त  की  है  जो  वैज्ञानिक  तथा  टैक्नीकल  जानकारी  की  केन्द्रीय  संस्था  स्थापित  करने

 के  बारे  में  विचार  करेगी ।

 ४.  अन्य  सिफारिशों पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 fat  do  do
 धर्मा

 :
 अखिल  भारतीय  वैज्ञानिक  सेवा  स्थापित  करने  की  योजना  का

 gar
 ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :
 मालूम  नहीं  माननीय  सदस्य  का  संकेत  किस  कौर  है  ।  ऐसी  कोई

 प्रस्थापना  नही ंहै  ।  पहले  से  ही  कई  वैज्ञानिक  सेवायें मौजूद  हैं  जिन  में  से  कुछ  एक  अखिल  भारतीय

 सेवायें  है

 श्री  दी०  do  वैज्ञानिक नीति  सम्बन्धी  संकल्प  में  एक  यह  gala था  कि  एक

 अखिल  भारतीय  fanfare  सेवा  स्थापित  की  जानी  चाहिये  ।  उसका क्या  हु

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  पेरा  ७  में  वैज्ञानिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  को  कार्यान्वित  करने  की

 ब्य यार्क  गई  है  परन्तु  उस  में  प्रतीत  भारतीय  सेवा  का  निश्चित रूप  से  कहीं
 उल्लेख  नहीं  किया

 गया  है  |

 श्री दी०  चं०  कया  वैज्ञानिक  विशेषज्ञों  का  कोई  संवर्ग  किया  जा  रहा  है

 यदि  तो  यह  मामला  किस  अवस्था  में  है  ?

 शी  हमा यून कबीर  :  वह  शौर  मामला  है  ।  एक  केन्द्रीय  संवर्ग  स्थापित  करने  की  सिफारिश

 की  गई  थी  उस  पर  कार्यवाही  दुरू  करदी  गई  है  ।  यह  निश्चय  किया  गया  है
 कि

 उच्च  शिक्षा  प्राप्त
 fad tact  कर्मचारियों  का  एक  dad  तैयार  किया  जायेगा  f  सभ  २५  प्रतिशत  व्यक्ति  भारतीय

 शिक्षा  प्राप्त  और  डिग्रियां  प्राप्त  होंगे  ।  विज्ञापन  भेजे  जा  चुके  हैं  शौर  स्थापना  की  जा  रही  है

 श्री  दी०  चं०  कया  स्नातकोत्तर स्तर  पर  अथवा  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  वैज्ञानिक

 का  विस्तार मारने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किये जा  रहे  हैं  ?

 श्री  हनुमान  कबीर  :  हर  प्रकार  के  वैज्ञानिकों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा

 रहे  हैं
 ।

 गणतन्त्र दिवस  समारोह

 +

 (  श्री  स०  चं०  सामन्त :

 1* १३३७.  <  शो  afar  घोषाल  :

 att  सुबोध  हंसना  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्ल  में  गणतन्त्र  दिवस  समारोह  में  भाग  लेने  के  लिए  कोई  विदेशी

 a ag
 छात्र

 सैनिक  नी
 अ्रामन्त्रित  किये  थे  ;  ae

 री  xr मल  अंग्रेजी
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 यदि  तो  कितने  कौर  किन-किन  देशों  से  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री

 राष्ट्र  मंडल  के  प्रत्येक  देश  को  ate  से  अधिक  तीन  छात्र  सैनिक  भेजने  के  लिये  कहा

 गया  था  ।  इस
 वर्ष  गणतन्त्र  दिवस  पर  frees से

 ३
 और  लंका

 झर  घाना  से  दो-दो  छात्र  सैनिक

 आये थे
 ~~

 fat स०  च०
 सामन्त

 :  इसका  खच  कहां  से  किया  गया  था  ?

 मजीठिया
 :
 खाने  जाने  का  खर्च  उनके  देशों  ने  किया  था  कौर  यहां  वे  भारत  सरकार

 के  अर्थात  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  मेहमान  थे  ।

 श्री  जोखिम  श्राल्वा  :  पता  चला  है  कि  ब्रिटेन  के  छात्र  सैनिक  हमारे  गणतन्त्र  दिवस  समा  रोह

 से  बड़े  प्रभावित  हुए  थे  ।  कया  अ्रगले  वर्ष  विभिन्न  देशों  से  अधिक  छात्र  सैनिक  बुलाने  का  विचार

 मजीठिया
 :

 प्रत्येक  वर्ष  छात्र  सैनिकों  से  कहते  रहे  हैं  कि  वे  गणतन्त्र दिसव  परेड

 देखने  भारत  भ्र गले  वर्ष  भी  उन्हें  कहा  जायेगा  ।

 pat  तिरुमल राव  :  निमन्त्रण  भेजने  की  नीति  कया  है
 ?

 क्या  यह  राष्ट्रमंडलीय देशों  तक  ही

 सीमित  है  ?

 मजीठिया
 :  ऐसे  निमन्त्रण  दोनों  aa  भेजे  जाते  हैं  ।  वे  हमें  बुलाते  हैं  ,  हम  उन्हें

 असल  बात बस यही है बस  यही  है  |

 श्री हेम  बरूआ  क्या  पाकिस्तान को  निमन्त्रण  भेजा
 गया

 था  ate  यदि  तो  उसकी

 क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है  ?

 मजीठिया  :  मैँ  ने  बताया  कि  सभी  राष्ट्र मंडलीय  देशों  को  निमन्त्रण भेजे  गये  थे  जिन्होंने

 अपने  छात्र  सैनिक  भेजने  ठीक  समझे  उन्होंने भेज  दिये

 नाव  दुर्घटना

 1१३३९.  श्री  मोहम्मद  इमाम :  कया  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जिन  नाव  में  गह-कायें  उप  मंत्री  अन्दमान  से  लौट  रही  थीं  वह  उलट

 गई  झ्र  वह  खतरे  में  थी  ;  wk

 इस  दुर्घटना का  क्या  कारण  था  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  (atterett
 :

 कार  निकोबार से  वापसी  पर  एम०  ato

 निकोबार  जहाज  में  बैठने  के  लिये  गृह-कार्य  उप  मंत्री  जिस  नाव  में  बैठ  कर  श्री  रहीं  थीं  वह  उलट  गई

 श्र
 वह  कुछ  ख़तरे में  पड़  गईं  थीं

 ।

 समुद्र  में  तूफान  के  कारण  |

 श्री  मोहम्मद इमाम  :  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि  इस  यात्रा  में  उनकी  सुरक्षा  का  पुरा
 प्रबन्ध

 क्यों  नहीं  किया  गया
 ?

 क्या  हम  यह  समझें  कि  उप  मं  त्री  इसकी  पुनरावृति  नहीं  होने  देंगी ?

 wast  में

 426(Ai)
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 श्रीमती  आल्वा
 :

 इसकी  पुनरावृति नहीं  होगी  ।  यह  दुर्घटना  इसलिये  हुई  कि  जब  हम  कार

 निकोबार  द्वीप  पर  उतरे  थे  तब  हम  दो  नावों को  एक  तख्ते से  बांध  कर  उन  में  बैठ थे  ae  पुनः

 हम  ने  तैसा  ही  किया  ।

 लोहे  कौर  इस्पात  के  कबाड़  का  जापान  को  निर्यात

 1१३४०.  श्री  श्रजित  सिह  सरहदी  :  क्या
 खान  श्र  इंधन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 १९५८ में  जापान  को  लोहे  और  इस्पात  के  कबाड़
 का  कुल  कितना  निर्यात  किया

 गया  |  शर  उसका  मूल्य  क्या

 १९५६  में  जापान  ने  शर  कितनी  मात्रा  में  ware  करने  का  वायदा  किया  है
 ?

 खान  कौर
 इंधन  मंत्री  क ेसभा-सचिव  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  )  :  १९५८

 में  जपान को  लगभग  १.  ०४५  लाख  टन  लोहे  शर  इस्पात  के  कबाड़  का  निर्यात किया  गया  जिसका

 ष्  मूल्य  लगभग  १६५  लाख  रुपये  था  |

 १९५९  में  की  जाने  वाली  खरीद  के  बारे  में  जापान  ने  क्या  वायदा  किया  यह  सरकार  को

 मालूम  नहीं  है  ।
 आशा  है

 कि
 १६४५४  में  जापान  भारत  से  कबाड़

 खरीदेगा  |

 श्री  जीत  सिंह  सरहदी
 :

 कया  यह  नगद  भुगतान पर  भेजा  जा  रहा  है  या
 कि

 वस्तु  विनिमय

 के  द्वार पर  ?

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  :  कबाड़  का
 निर्यात

 किया  जाता  है  जिस  के  बदले  में  हम
 तैयार

 इस्पात  का  करने  का  प्रयत्न  करते हैं  |

 श्री  मोहम्मद इमाम  भारत में  लोहे  के  कारखाने को  लोहे  भ्र ौर  इस्पात  के  कबाड़  की

 ज़रूरत  पड़ती  है  यहां  पहलें  ही  इसकी  कमी  है  तब  इसका  निर्यात  करने  की  भानुमती क्यों  दी

 जाती है  ?

 खान  और  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :
 हमारी  नीति  क  अनुसार  आन्तरिक

 आवश्यकता  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  प्रौर  उसी  वस्तु  को  निर्यात  किया  जाता  है  जिसकी  हमें  ज़रूरत

 नहीं  होती  सनौर
 गत

 दो  तीन  वर्षों  में  देखा  गया  है  कि  निर्यात  उन्हीं  किस्मों  का  होता  है  जो  देश  में
 प्रयोग  नहीं  होती  हैं

 ।
 इस  से  विदेशी  मुद्रा  की  राय  होती  है  इसलिये  जिन  च्  की  देश  में

 जरूरत  नहीं  होती  हम  उनका  निर्यात  करते  रह  हैं  ।

 श्री  पाणिग्रही
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 गत  दो  तीन  वर्षों  में  देश  में  कुछ  ऐसे  कारखाने
 कच्चा  माल

 न  मिलने  के  कारण  बन्द  हो  गये  जो  लोहे  का  कबाड़  इस्तेमाल करते  थे  ।

 स्वर्ण  नहीं  ।  मुझे  ऐसा  किसी  मामले  का  पता  नहीं  चला  ।  यदि  माननीय
 सदस्य  को  किसी  विशेष  मामले  के  बारे  में  ज्ञात

 हो  तो  वह  मुझे  यह
 जानकारी  दें I

 अंग्रेजी  में



 २७  १८८०  मौखिक  उत्तर  RUN

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  उम्मीदवारों  को  परीक्षा

 से  पू  दिक्षा देना

 1*१३४१.  श्री  do  च०  सलिक  :
 कया  गृह-कार्यो मंत्री  १०  १९५८ के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  ८१२ के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  को  इलाहाबाद  विश्वविद्यालय  से  कोई  उत्तर  इस  बारे  में  मिला  है  कि

 भारतीय  प्रयास सेवा  शर  भारतीय  पुलिस  सेवा  परीक्षाओं में  बैठने  वाले  अनुसूचित  जातियों  शर

 अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  उमीदवारो ंके  परीक्षा पूर्वे  शिक्षण  के  लिये  इलाहाबाद

 लय  में  व्यवस्था की  जाए  ;

 याद  तो  क्या  उत्तर  मिला  ;  कौर

 यह  योजना  anes  करने  के  लिये  ae  कितने  विश्वविद्यालयों से  कहा  गया

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  जी  al  | aT

 इलाहाबाद  विश्वविद्यालय ने  इलाहबाद  में  क्लासें  आरम्भ  करना  स्वीकार  कर  लिया

 है  ।

 चार  अन्य  विश्वविद्यालयों अर्थात्‌  मद्रास  कलकत्ता से  कहा

 गया  था  ।

 फी  ब०  qo  मलिक  :
 यह  योजना  कब

 से
 चालू  होगी

 ?

 श्रद्वा  :  हम  ने  कई  विश्वविद्यालयों  को  लिखा  था  ।  केवल  इलाहाबाद
 ~

 लय
 ने  इसे

 स्वीकार  किया  है  ।
 पिछलें  मास  १०० प्रशिक्षणाध्धियों के  लिये  क्लासें शुरू  करने  क

 लिये  राशि  स्वीकृत कर  दी  गई  है  ।  ऑ्रनुमान है कि इस पर कि  इस  पर  ३०,५६०,  रुपये खर्चे  होंगे

 श्रिया  महोदय  :
 यह  योजना  कब  चालू  होगी

 ?

 मंत्री  गो०  qo  :
 यह  gay  में  चालू  होगी

 ?

 fait  बे०  ao  मलिक  :  क्या  इलाहाबाद  विश्वविद्यालय  नें  यह  बताया  है  कि  उमीदवारों  का

 चुनाव  किन
 भ्राधारों

 पर  किया  जायेगा  ?

 श्रीमती  श्रात्वा
 :  प्रथम  झर  द्वितीय  श्रेणी के  उमीदवारों  में  से  चुनाव  जायेगा  ।

 pat  जाधव
 :

 शिक्षण  कितनी  देर  के  लिये  होगा  ale  क्या  यह  निःशुल्क  होगा ?

 श्रीमती  प्राचीन  मैंने
 कि

 इस
 शिक्षण

 के  लिये  विश्वविद्यालयों को
 रुपया दिया  जायेगा  ।

 छात्रों  के  रहने  खाने  कौर  पढ़ाई  की  व्यवस्था  निःशुल्क  होगी ?

 श्री  बे०  च०  मलिक
 :  इस  शिक्षण की  अवधि  क्या  होगी

 ?

 श्रीमती  श्राल्वा  :  एक  शिक्षा  सम्बन्धी  वर्ष ।

 yet  तिम्मय्या
 :  कया

 सरकार
 ने

 प्रत्येक  विश्वविद्यालय
 में  छात्रों को  प्रशिक्षित  करने  की

 योजना  बनाई  है  ;  यदि  तो  एक  बार  में  प्रत्येक  विश्वविद्यालय में  कितने  छात्र  प्रशिक्षित

 1  मूल  अंग्रेजी  में



 दे  SAR  उत्तर  १८  oe CS

 श्रीमती  श्रद्वा  हम  न  योजना  dt  बनाई  है  परन्तु  विश्वविद्यालय  इस  क  लिये  तैयार

 नहीं

 श्री  सोनावने  :  अन्य  विश्वविद्यालय  किन  कारणों  से  इस  योजना  को  स्वीकार  नहीं  करते

 और  उन्हें  इसके  लिये  तैयार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करेगी ?

 श्री  धन  पन्त  :
 यदि

 ये
 विश्वविद्यालय  योजना  को  स्वीकार

 कर  के
 झपने

 प्रस्थापनायें

 भेज ट देंतो  उन  पर  समान  भूतिया  विचार  किया  जायेगा  । vA

 श्री  स०  Fo  श्रकमुगम  :  माननीय  उपमंत्री  ने  कहा  कि  मद्रास  वीरुध  विद्यालय  ने  इस  योजना

 को  स्वीकार कर  लिया  है  |  क्या  वह  इस  वर्ष  से  इसे  चालू  करेंग े?

 श्रीमती  अल्वा  :  मद्रास ने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  ।

 श्री  भा  ह् ०  गायकवाड़  :  कितने  छात्रों  को  रखने  की  व्यवस्था  होगी  प्रत्येक को  कितनी

 छात्रवत्ति  दी  जायेगी  ?

 श्री  गोबिन्द ब्र  एक  बार  में  0.0  छात्र  प्रशिक्षित किये  ait उनके  निर्वाह  के

 लिय  उन्हें  पर्याप्त  afer दी  जायेगी

 श्री  सोनावने
 :  कौर  विश्वविद्यालयों ने  इस  योजना  को  क्यों  स्वीकार  नही ंं  किया ।

 श्रिया  महोदय  :  उन्हीं  से  पूछिये

 श्री गो०  पिता  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  वे  विषव  विद्यालय समझते  हैं  कि  उनका  काम

 साधारण  शिक्षा  प्रदान  कराना  है  *  कोचिंग  '  करना  नहीं  अर  इन्हीं  रूढ़िवादी  विचारों  पर  डट  कर

 उन्होंने  इसे  नहीं  अपनाया है  ।

 श्री  सोनावने  :  ce यह  अच्छा  नहीं

 शिया  महोदय  :  सम्भव है  यह  ठीक  हो  |
 माननीय  सदस्य  के  पांच  सदस्य  विधान  सभा  में  हैं

 ।

 उन  में  से  एक  को  राजी  कर  के  वह  यह  प्रदान  राज्य  विधान  सभा  में
 उठा  सकते हैं  ।

 वेतन बचत  योजना

 1*१३४५.  श्री  गोरे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि  भारत के  जीवन  बीमा

 अयोग की  बतन  बचत  योजना  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  लाग  करने  की  दृष्टि  से

 सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  करती  है
 ?

 वित्त  उपमंत्री  तारकदइ्वरी  सिन्हा  )  :  इस  ara  पर  पिछले वर्ष  विचार  किया

 गया  था  ।  किन्तु  वहू  व्यावहारिक नहीं  जान  पड़ा  ।

 गोरे  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  ये  सुविधायें जीवन  बीमा  निगम  बनने  से  पहले

 कछ  विभागों
 जसे  रेलवे मं  उपलब्ध  क्या  सरकार  इस  योजना  में  शीघ्रता  करने  पर  विचार नहीं

 करेगी ?
 एल्‍एशाएतयतयगततइएशशाण

 1  मूल  wast मे



 २७  १८८०  )  मौखिक  उत्तर  RVUR े

 तारकेश्वर  सिन्हा
 :  अरब तक  लेखा  पदाधिकारियों  को  वेतन  बिलों  में  जो  कमी

 की  जाती हैं  उसके  कारण  ठीक-ठीक हिसाब  लगाने  में  बड़ी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।

 लेखाओं  को  afar  रूप  से  तैयार  करने  में  कभी-कभी  इसके  कारण  विलम्ब  भी  हो  जाता है  ।

 इन  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  सरकार  यह  समझती  हैं  कि  वह  इस  स्थिति  में  नहीं  है  कि  कन्ट्रोल

 कर्मचारियों  के  लिये  यह  योजना  लागू  कर  सके  ।

 श्री  तमाम पी
 :  कुछ  गैर-सरकारी  नियोजकों  ने  यह  योजना  पहले  ही  स्वीकार  कर  ली  है  ।

 यदि  कठिनाई  केवल  लेखा  सम्बन्धी  तो  सरकार  १०  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  प्रीमियम  के  रूप  में  प्राप्त

 करन क  लिये  कयों  कार्यवाही नहीं  कर  रही है  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  जहां  तक  शभ्रराजपत्रित  कर्मचारियों  का  संबंध  सरकार

 यह  समझती है  कि  बीमा  कराने  वालें  स्वयं  ही  प्रीमियम के  बारे  में  दत्त  रदायी  होनें  चाहिये  यदि  वेतन

 बांटने  वाले  अधिकारियों को  इसके  लिये  उत्तरदायी  ठहराया गया  कि  वे  वेतन  बिलों  में  प्रीमियम  की

 राशि  काट  लिया  करेंगे  तो  इसका  तात्पयं यह  होगा  कि  जीवन  बीमा  निगम  को  प्रीमियम  देने  का

 उत्तरदायित्व उन्हीं  का  होगा  ।  यदि  बीमा  कराने  वाले  पर प्रीमियम  देने  का  उत्तरदायित्व  न  रखा

 गया  तो  उस  से  च ग्ररनक  कठिनाइयां  उपस्थित  हो  सकती  हैं  ।  जहां  तक  राजपत्रित  पदाधिकारियों  का

 संबंध  है  ,  इस  बारे  में  हिसाब  संबंधी  कच्छ  कठिनाइयां  इस  कारण  हम  यह  नहीं  समझते  कि  हम  लोग

 इस  स्थिति  में  हैं  कि  इस  योजना  को  चला  सकें  ।

 पति  तंगामणि  इस  समय  लगभग  ६०  लोग  ऐसे  हैं  जिन्होंने  बीमा  कराया  gat  है  कौर

 वर्ष  दी  जाने  वाली  बीमे  की  afer  इस  समय  लगभग  १०  करोड़  रुपये है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय सदस्य  बहस  कर  रहे हैं  ।

 श्री  तंगा मणि  जिन  लोगों  का  बीमा  हो  चुका  है  उन  से  इस  समय  कम-से-कम  १०  करोड़

 रुपया मिल  रहा  है  ।  यदि  यह  योजना  प्रारम्भ  कर  दी  गयी  तो  १०  करोड़  रुपये  की  आय  सरकार  को

 कौर  हो  सकेगी  |  केवल  fears  संबंधी  ब्र्िनाई  से  सरकार  को  इस  को  स्यार  नहीं  ey

 श्री  जीवन  बीमा  निगम  के  बनने  से  पहलें  उदाहरण  के  लिये  रेलवे  विभाग  में  रेलवे

 कर्मचारियों के  लिये  यह  योजना  मौजूद  थी  ।  यह  योजना  फिर  वापस  क्यों  ले  ली  गई  ?

 मंत्री  मोरारजी
 :  अनुभव से  पता  लगा  कि  इसका भार  ऐसा  है  जो

 गणना  पद्धति  सहन  नहीं  कर  सकेगी  ।  इस  से  मैं  नहीं  समझता  कि  बीमा  व्यवसाय  पर  कोई

 पड़ेगा  ।

 महोदय  :
 प्रदान  संख्या  १३४६--श्री काट  स०  तिवारी  |

 माननीय  सदस्य  :  वह  उपस्थित नहीं  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  भ्र गला  प्रदान--श्रीमती  इला  पालचौधरी  ।

 कुछ  माननीय  श्रीमती इला  पाल चौधरी  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्या  का  ध्यान  इधर  नहीं  है  ।  संख्या  १३४८

 मूल  अंग्रेजी  में
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 दक्षिण  भारत  में  खनिज  सर्वेक्षण

 1*१३४८.  श्री  इलयापेर्साल  :
 क्या  खान  श्र  ईंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  दक्षिण
 केरल

 तथा
 मद्रास  )  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  भूत  की

 की  गहन  खोज  करने  के  बार  में  सरकार  ने  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  है  हवा  करनें  का  विचार

 ह ै?

 खान  पौर  इंधन  मंत्री  के  सभा  सचिव  गजेन्द्र  प्रसाद  :
 इंस  देव  में

 ५ ५ च्

 ग्रा घार  भूत  धातु त्रों  की  खोज  गहन  रूप  में  करने  कौर  उसे  तीब्र  गति  देने  के  लिये  भारत  के  भूतत्वीय

 सर्वेक्षण  में  एक  ग्राधारभतत ह  धातु  की  स्थापना  की  गई  है  ।  इसਂ  एकक  का  सम्पूर्ण

 प्रभारी  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  का  एक  वरिष्ठ  पदाधिकारी  वहू  संगठन  संबंधी  ब्योरा  तथा

 भारत  के  उन  सभी  क्षेत्रों  का  सीमांकन  कर  रहा  है  जिन  में  प्राथमिकता के  प्राधा  पर  गहन  कार्य  करने

 की  आवश्यकता है  |

 इस  एकक का  कार्यो-क्रम  अन्तिम  रूप से  वीघ्न ही तैयार ही  तैयार  हो  जाने  की  आताहै  और  यह  aa

 तभी  होगा  जब  कि  यह  निश्चय  रूप  से  कहा  जा  सके  कि  हस  एकक  gre  दक्षिण  भारत  के

 किन  भागों में  यह  कार्य  किया जा  सकता  है  ?

 fat  इल याप रुमाल  :
 क्या  मदुरा  जिले  के  निकट  एक  पहाड़ी  के  बारे  में  मंत्रालय को  पता

 लगा  है  कि
 जहां  लोहे  के  निक्षेप  काफी  मात्रा  में  मौजूद हैं  ?

 गजेन्द्र प्रसाद  सिन्हा
 :

 भारत  के  भूतत्वीय सर्वेक्षण  ने  कुछ  भागों  का  नक्शा  तैयार  किया

 है  तथा  उसे  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  निक्षेप  हैं  ।

 श्री  :
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  ay  शक्ति  श्रायोग  को  मदुरा  कौर  सेलम

 ज़िलों में  यूरेनियम वाली  चट्टानें  क्या  भारत  का  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  कौर  गवेषणा  करने  में

 उसकी  सहायता करेगा  यारो  जांच-पड़ताल  करेगा  अणु  शक्ति  पर  ही

 स्वयं  झाग  का  कार्य  छोड़  दिया  गया  है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  भारत  का  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  झ

 शक्ति  की  बिना  किसी  प्रकार  की  जाना  कानी  किये  सहायता  करेगा  ॥

 ७
 श्री

 :
 मदुरा  पर  सेलम  जिलों  में  यूरेनियम  वाली  चट्टानों  की  खोज  भारत  कं

 भूत्वीयਂ  सर्वेक्षण ने  की  थी  aa
 शरण  शक्ति  आयोग  ने  ?

 स्वर्ण  सिह
 :

 ध  शक्ति  प्रयोग  उसके  लिये  fade  महत्व  वाले  खनिजों
 ी

 खोज

 कौर  उसकी  पता  लगाने  के  बारे  में  पता  अलग  संगठन  है  ।

 pa  चे०रा०पट्टाभिरामन  :  क्या  कोई  उपामिटिक  सर्वेक्षण  इन  यूरेनियम  तथा  द्रव्य  वयस्कों

 बाली  चट्टानों  का  किया  जायेंगी  श्र  उन्हें  चिन्हित  कर  दिया  जायेगा  जिस  से  उनका  दुरुपयोग न  किया

 जा  सके  तथा  इतना  विदोहन  न
 किया  जाये  जिस  से  उन  में  से  आगे  कूछ  निकल  ही  न  सके

 ?

 faa  स्वर्ण  सिंह  :
 यह  कार्यवाही  के  लिये  सुझाव है

 jet  प्रचार
 :  यह  पश्चिमी  तट  sate  दक्षिण  कनारा  ग्रोवर  उत्तर  कनार  का  कोई  सर्वेक्षण

 किया  गया  है  ?

 मूल  wast  में
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 ean  सिह  :  में  समझता  हुं  कि  माननीय  सदस्य  को  इसके  लिये  wet  प्रश्न  पुछना

 चाहिये  क्योंकि  उस  से  कुछ  लाभदायक  जानकारी  प्राप्त  हो  सकेगी  ।

 fart  क्या  इस्पात  ,  खान  ग्रोवर  ईंधन  मंत्रालय ने  भारत क  विभिन्न  राज्यों  में

 लौह  अयस्क  निक्षेप  कितनी  मात्रा  में  हैं  ;  इसके  बारे  में  कोई  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त

 की  यदि  ऐसा  तो  उसका  प्रतिवेदन  क्या

 way  जहां  तक  देश  में  लौह  वयस्क  के  निक्षेपों  का  संबंध  समय-समय पर

 भारत
 क

 भूतत्वीय  सर्वेक्षण  ने  इस  बारे  में  बहुत  काफी  काम  किया  ate  इस  समय  जहां तक  पता

 लगा  है  उस  से  यही  जान  पड़ता  कि  भारत  इस  मामले  में  बड़ा  सौभाग्यशाली  है  कि  यहां  लौह
 ~

 mace  के  निक्षेप
 न

 केवल  बहुत  काफी  मात्रा  में  पाये  जाते  भ्रपितु उनकी  किस्म  भी

 बहुत  अच्छी  इस  खनिज  की  मात्रा  का  पता  लगाने  के  लिये  मैं  समझता  हूं  |  fa  किसीਂ  विशेषज्ञ

 समिति  को  नियुक्त  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं है  ।

 जिस स०  र  :  सरकार  को  मालम  है  कि  मद्रास  राज्य  के नीलगिरि जिलें

 ट्राफी  लौह  अयस्क  उपलब्ध है  भर  क्या  सरकार  ने  उस  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  कराया  है
 ?

 स्वर  सिह  :  यह  सच  है  कि  दक्षिण  के  काफी  हिस्सों  में  लौह  ग्राहक  पाया  जाता  है

 जिनमे ंसे  कछ  निक्षेपों  में  तो  यह  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  मिलता है  तथा  उस  बस्ती  में  वयस्क

 पाय  जान क  बार  में  समय-समय  पर  बताया  भी  जा  चुका  है  ।

 माननीय  सदस्य  यदि  किसी  स्थान  विशेष  के  बारे  में  पुछ  रह ेहों  तो  एक  दम  मे  नहीं  बता

 सकता  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  ।

 श्रीमती  इला  पालचौघरी  संख्या  १३४७  धन्यवाद  ,  श्री मन

 स्टोनवॉल द्वारा  तल  गवेषण

 *
 239.0  श्रीमती इला  पाल  चौधरी  :  व्या  खान  इंधन  मंत्री  पश्चिमी  बंगाल  में

 स्टोनवॉल  द्वारा  की  गई  तेल की  खोज  सम्बन्धी  प्रगति  की  नवीनतम  स्थिति  बताने  की  कृपा  करेंगे

 खान  तथा  तेल मंत्री के  सभा  सचिव  गजेन्द्र  प्रसाद  :  इस  कम्पनी

 a  पश्चिमी  बंगाल  की  तलहटी  में  विशद  भूतत्वीय  भू-भौतिकीय  खोज  की  है  इसने  संबंधित  क्षेत्र

 में  फोटोजिश्नोमारफोलोजिकल  सर्वेक्षण भी  किया  है  जिसके  परिणाम  का  अध्ययन  किया  जा

 रहा  यह  पहले  ही  ५  कुंदों  का  छिद्रक-कार्य करा  चकी  है  भ्रौर ६वें  कुंये का  छिद्र  हो  रहा

 यह  अभी  नहीं  कहा  जा  सरकता  कि  छटा  eat  भी  सूख  जायेगा ।

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :  दार्जीलिंग  जिले
 में  छिद्रक-काय  की

 क्या  प्रगति  है  जहां यह

 कहा  जाता  है  कि  कुछ  तेल  का  पता  लगा है  ?

 खान  ate  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag):  दे
 ग्राम

 तथा  बोलपुर  में  पहले  से  ही  gat  की  खुदाई की  जा  चूंकि  रलाघाट
 में  छटा  खोदा

 जा  रहा है  ।  माननीय  सदस्या  अपने  भूगोल
 के  ज्ञान  से

 इन
 जिलों

 का  पता  लगा  सकती  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 गयी  कासलीवाल  :  क्या  कम्पनी ने  इस  क्षेत्र  में  तेल  के  सर्वेक्षण  का  काम  समाप्त
 कर

 दिया  है  अथवा  वह  aa  भी  जारी है  ?

 स्वर्ण  सिंह
 :  जी  नहीं  ।  उसने  ait  यह  काम  बन्द  नहीं  किया  वह  wat  भी  जारी

 रत्नाघाट  में  कूदना  खोदा  जा  रहा है  तथा  पहले  से  ऐसा  जान  पड़ता है  कि  शायद  उससे  गैस

 पैदा हो  सके  यद्यपि  अभी  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  उससे  शरीक  दबावਂ  वाली  अ्रथवा  कमा

 दबाव  वाली  कौन  सी  गैस  बनाई  जा  सकेगी  ।

 हयय  NS

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 प्रतिरक्षा  गवेषणा  तथा  विकास  मंत्रणा  समिति

 1१३२४.  श्री  राजेन्द्र  सिह :
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  २४  gays  के  शर तारांकित

 प्रदर  संख्या  gue  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रतिरक्षा  गवेषणा  तथा  विकास  मंत्रणा  समिति
 की

 तब  से  कोई  बैठक  हई

 @
 a

 यदि  तो  समिति  ने  कया  कया  सिफारिशें की  हैं  ;  कौर

 यदि  उपयुक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  जी  पहली  बैठक  २८  PeXE

 को  हुई
 थी  ।

 > गवेषणा  परियोजनाओं  के  लिये  सहायतानुदान  प् at
 ail  DS  राष्ट्रीय

 प्रयोगशाला ग्र ों  एवं  गवेषणा  संस्थाओं  को  गवेषणा  आवंटित  करने  पर  सामान्य  रूप  से

 चर्चा  की  गई  थी  |

 प्रइन  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 अलीगढ़  विशव  विद्यालय  में  अध्ययन  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 छात्रवृत्तियां

 1१३२९.  श्री  विद्या  चरण  शुक्ल  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पिछले दस  वर्षों  में  actin  विश्वविद्यालय में  अध्ययन  करने के  लिये  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  कितने  छात्रों  को  छात्रवृत्ति दी  गई  हैं  ;

 क्या  इन  छात्रवृत्तियों  के  पाने  वाले  छात्रों  द्वारा  कोई  बांड  भरवाया  गया था  ;

 किस  प्रकार  का  बांड  भरवाया  गया  था  ;  शौर

 कितने  छात्र  ऐसे  थे  जो  बांड
 की

 शर्तों  का  पालन  करने  में  असफल  रहे
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा

 जाता
 है  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या

 x]

 1  मूल wast में
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 दि

 श्रासाः  तेल  क्षेत्र  से  तेल  दोधक  कारखानों  तक  पाइप  लाइन

 श्री  नागी  रेड्डी  :

 1*  १३३५.
 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :

 श्री  वासुदेवन  नायर
 :

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अ्रपरिष्कृत  तेल  संभरण  बनाये  रखने  आसाम  तैल  क्षेत्र  से  लेकर  बिहार

 तेल  शोधक  कारखाने  तथा  श्रीराम  तेल  शोधक  कारखाने  तक  पाइप  लाइन  बनवाने  के  लिये

 प्रावस्थाभाजित  कार्यक्रम  के  बारे  में  अ्रन्तिम  निर्णय कर  लिया  गया  है  ;  शर

 यदि  तो  कार्यक्रम  का  ब्योरा कया  है  ?

 खान  अर तेल मंत्री तेल  मंत्री  क०  दे०  :  कौर  पाइप  लाइन  की  दोनों

 झ्वस्थाश्नों  का  साथ  साथ  बनवाने  का
 विचार है

 |  पहनी  भ्र वस् था  १९६१  मेट्रो  दूसरी  अवस्था

 १९६२  में  पुरी  हो  जाने  की  प्रकाश  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  सें  गर  हिमाच  लियों  को  नौकरी

 1*१३३८.  श्री  इ०  सथधुसुदन  राव  :
 कया  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  द्वारा  लोक  रोजगार  अपेक्षा  P&49 WR के

 उपबन्धों  की  उपेक्षा  करके  गर  हिमायतियों  को  शरीरस्थ एवं  अराजपत्रित  स्थानों  पर  नौकरी

 देने  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त हुई  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  क्या  जनता  की  शिकायतें  कम  करने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही

 की  है  ?

 कार्य  पची  गो०  च०  :  जी  हां  ।

 शिकायतों  के  गुणावगुण ों पर  ध्यान  न देते  प्रशासन  से  यह  कह  दिया  गया  है

 कि  वह  ऐसे  स्थानों  पर  नियुक्ति  करते  समय  हिमाचल  प्रदेश  के  उम्मीदवारों  का  विशेष

 |  है
 ी

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम

 १३४२.  श्री  बौछार  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कोरवा  तथा  wea  क्षेत्रों  में  खनन  भ्र धि कार  प्राप्त  करने  के  लिये  राष्ट्रीय

 कोयला  विकास  निगम  ने  उनके  मालिकों  को  श्री  तक  कितना  प्रतिकर दिया  है  ?

 खान  प्रो  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 :

 अब  तक  गिंडी  के  ५ कठारा क्षत्र क्षेत्र

 करनपुरा  क्षेत्र  में  सौंडा  कौर  बचरा  में  खनन  प्रधिकारों  के  संबध  में  मांग  की  गई  है  |  कठारा  क्षेत्र

 के  लिये  लगभग  २३  लाख  रुपये  की  मांग  की  गई  है  जिसकी  मांग  कठारी
 कोयला

 कम्पनी  लिमिटेड

 द्वारा  की  गई  है
 ।

 चूंकि  प्रतिकर का  दावा दो  प्रौढ़  पक्ष  कर  रहे  इस  कारण इस
 मामले

 का

 कोयला  क्षेत्र  तथा  १९५७  के  अधीन  स्थापित  न्यायाधिकरण

 को  कर  दिया  गया  है
 ।

 सरकार  द्वारा  स्वीकृत  कुल  प्रतिकर राशि  साथ  ही
 न्यायाधिकरण

 के  पास

 मूल
 ait  में
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 जमा  कर  दी  जायेगी  |  कानपुर  क्षेत्र  के  लिये  दावेदार  मैसेज  बडे  एंड  कम्पनी है  ।  उसने  राष्ट्रीय

 विकास  निगम  के  पास  पहले  जो  दावा  प्रस्तुत  किया  था  उसका  पुनरीक्षण करके  दुबारा

 श्नस्तुत  करने  केਂ  लिये  कुछ  समय  मांगा  है
 |

 दिल्‍ली  के  लिये  बिक्री  कर  कन्

 श्री  दा०  Wo  चावल  :  क्या  गृह-कार्डे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  के  लिये  बिक्री  कर  आयुक्त  की  नियुक्त  करने के

 यमन  के  बारे  में  निगम  दिल्‍ली  प्रयास कौर  लोक  लेखा  आयोग  ने  बनाये थे  जिनमें  यह  व्यवस्था

 की  गई  थी  कि  इस  पद  पर  कार्यकाल  के  आधार  पर  कोई  भारतीय  प्रशासन  सेवा  अ्रथवा  भारतीय

 रेलवे  सेवा  का  कोई  व्यक्ति  होना  चाहिये  ;

 क्या  बिक्री कर  आयुक्त  के  पद  पर
 इस  समय  भारतीय  प्रशासन  सेवा  भ्रमणा  भारतीय

 रेलवे  सेवा  का  कोई  पदाधिकारी है  ;  ate

 यदि  तो  निर्धारित नियमों  झर  विनियमों के  अनुसार  इस  पद  की  पूर्ति  क्यों

 नहीं की  गई  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  :
 जी

 जी  नहीं  ।

 पिछले  अगस्त  में  जबकि  ag  पद  खाली  हुआ  तो  इस पद  के  लियें  जब  तक स्थायी रूप

 से  चुनाव  नहीं  हो  जाता  तब  तक  के  लिये  इस  पद
 पर

 विंमान  पदाधिकारी की  नियुक्ति

 अस्थायी रूप  से  कर  दी  गई  है  ।

 सशस्त्र  ४  के  लिये  स्वचालित राइफलें

 1*१३४४.  श्री  दिनेश  सिह
 :

 क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 सेनाओं को  स्वचालित  राइफलें  देने  का  कोई  विचार  है
 ?

 मंत्री  कृष्ण  :  सदस्य  सेना  के  कर्मचारियों  को  शस्त्र  उपलब्ध  कराने

 के  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही

 हिमाचल  प्रदेश  में  बहुपति  प्रथा

 *
 १३४६.  श्री  राठ  स०  तिवारी  :

 कया  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 हिमाचल  प्रदेश  के  कुछ  भागों  में  aa  भी  बहुपति  प्रथा  प्रचलित

 है  ;

 यदि  तो  सरकार  इस  प्रथा  को  समाप्त करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही कर

 रही

 विधि  उपमंत्री
 :  सरकार को  इस  ~.  में  कोई  जानकारी

 नहीं है  ।

 सरकार
 इस

 बारे
 में  कोई

 विशेष  कार्यवाही  करना  आवश्यक  नहीं  |

 नजला  एट
 मर  अंग्रेजी  में
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 मौलाना  श्राज्ञाद
 के

 संस्मरण

 { tt  उ०  च०  पटनायक  :

 श्री  हरविन्द  घोषाल  :
 1*₹

 aed  श्री  प्रकाशन चीर  शास्त्री  :

 | att  विभूति  मिश्र  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  अभिलेखागार में
 दिवंगत

 मौलाना  ares  के
 संस्मरण  भ्रमणा  उनकी

 आत्म-कथा  सुरक्षित  रखी  जा  रही है  ;  शर

 यदि  तो  उसके  कब  तक  प्रकाशित होने  की  संभावना  है  ?

 {fret  मंत्री  का०  ला०  :
 जी  हां

 ।

 भारत  के  राष्ट्रीय  अभिलेखागार  के  पास  जो  मुहरबन्द
 लिफाफा  है  उसमें  मौलाना

 are  की  झात्म-कथा के  द्वितीय  खंड  का  पूरा  विवरण  जो  २२  १९८८ के  परचा तिथि

 अर्थात्‌  उनकी  मृत्यु  के  तीस  वर्षों  के  बाद  खोला  जायेगा  ।  प्रकाशन  का  भी  उस  तारीख

 के  बाद  ही  उत्पन्न होगा  ।

 लेटराइट  पत्थर

 *  2zxo.  श्री  असर : क्या :  क्या  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  राज्य  के  रत्नागिरी  जिले  में  लेटराइट  पत्थर  की

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  विचाराधीन  है
 ?

 खात  शौर
 तेल  मंत्री

 किस  :  शर  रंत्लगिरि  जिले  में

 लेटराइट पत्थर  की  मौजूदगी  का  कुछ  समय  से  पता  चला  है
 ।

 जिले  की  व्यवस्थित  मान चित्रकारी  के

 दौरान  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  खोजे  गये  लेटराइट  के  अलावा  लैटेराइट at

 किसी नई  खोज  की  रिपो  नहीं  मिली  है  ।  ऐसा  मालूम  हुजरा  है  कि  care  seat  किस्म  का  नहीं

 है  ।  इस  जिले  में  लेटराइट  पत्थर  का  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  कोई  नया  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 क्योंकि  भूमीक्षण के  आ्राधार  पर  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  पहले ही  इसका

 चित्रण  किया  जा  चुका  है  ।

 एलाय  तथा  टूल  स्टील  परियोजना

 1*₹३५१.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी क्षेत्र  में  एलाय  तथा टूल स्टील  परियोजना  के  बारे  में  श्रुति  निर्णय

 किया  जा  चुका  है  ;

 WAT  में
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 ब १५  ब्
 किन-किन  विदेशी  oat  ने  प्राक्कलन  भेजे हैं

 किन-किन  मदों  के  लिये
 प्राक्कलन  मांगे  गये  हैं  ;

 afer  परियोजना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिये  क्या  किसी  विदेशी  पार्टी

 को  चुना  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  परियोजना  प्रतिवेदन  में  जानकारी  दी  गई  है  तथा  यह  प्रतिवेदन

 किन  शर्तों  पर  तैयार  किया  जायेगा ?

 खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag)  विशेष  ATHT CARTS  के  बारे

 में  afar रूप  से  निर्णय किया  जा  चुका  है  ।

 कौर  (7)  इटली  तथा  पोलैण्ड  इन  चार  देशों  की  फर्मों ने  (१)  विस्तृत

 परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  (२)  निर्माण काल  में  इंजीनियरिंग  सेवाएं  उपलब्ध  कराने

 | भ ३ (३)  निर्माण  कर्मचारियों के  प्रशिक्षण के  लिये  ज्ञान  प्राप्त  कराने  के  बारे में  उद्धरण
 za

 भज हू  ।

 जी  war  नहीं  ।

 परियोजना  प्रतिवेदन में  सिविल  इंजीनिरिंग  atc  निर्माण  के  लिये  संयंत्र ak  सामान

 तथा  डिजाइन  संबंधी  विस्तृत  जानकारी दी  हुई  होगी  जिससे  सरकार  टेंडर  मांग  सके ।  इस
 प्रतिवेदन  में  उत्पादन  की  अनुमानित  अपनाया  जानें  वाला  तरीका

 तथा  कितने
 कर्मचारियों

 की  श्रावव्यकता  होगी  इरादी  सारी  संगत  जानकारी  दी  हुई  होगी ।

 नेपाल  में  भारतीय  डाक्टर  की  मृत्यु

 श्री  स०  म०  बनर्जी  :

 THRU  doit  ware  साथी  :

 att  वॉरियर  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 २७

 PEUE  को  नेपाल  में  एक  सड़क  दुर्घटना  में
 भारतीय

 डाक्टर की  मृत्यु  हो  गई  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  दुर्घटना  किन  कारणों  से  हुई  ate  कितने  व्यक्ति  हताहत  हुये
 ?

 उपमंत्री  तारकेश्वर
 जी  डा०  जन  एस०

 जो

 वनस्पति  शास्त्र
 के

 जे कच रार  थे  ale  जिनकी  प्रतिनियुक्ति  भारत  की  सहायता  कार्यक्रम  के  भीन

 नेपाल में  की  गई  २७  RENE HY को  नेपाल  में  एक  सड़क  दुर्घटना  से
 मृत्यु  हो

 गई  |

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 डा०  जे०  एस०  अग्रवाल
 को  २७  gave  से  आरम्भ  होने  वाले  भारत के  दैनिक

 दौरे
 पर  श्री  चन्द्र

 कालेज
 काठमांडू के  छात्रों के  एक

 दल  के  साथ  जाना  था  ।  यह  दल  जिसमें  १७

 मल  way  में
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 छात्र डा०  अग्रवाल के  भ्र ति रिक्त  कुछ  wer  यात्री  Yo  gave aT को  UH  खुलीਂ

 ट्रक  में  लगभग  ७  प्त ०  पु०  को  काठमांडू  से  रवाना  हुश्न  थानकोट  से  तीन  मील  आगे  जाकर

 जबकि  ट्रक  एक  बड़े  ढलान  से  होकर  उतर  रहा  था  उसकी  मशीन  में  कुछ  खराबी  हो  गई  तथा  वह

 खड्ड  में  से  होकर  एक  नाले  में  जाकर  चकनाचूर  हो  गया  जो  सड़क  से  लगभग  ५००  फुट  की  गहराई

 में  था  |  डा०  अग्रवाल  तथा  एक  छात्र  की  घटनास्थल  पर  ही  मृत्यु  हो  गई  जबकि  अन्य  छात्रों

 को  विभिन्न  प्रकार  की  चोटें  ars  ।  वीर  तथा  अमरीकी  fear  अस्पतालों  में  जहां  ये  घायल  लोग

 भर्ती  किये  गये  अब  तक  प्रौढ़  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गई  ।  इनमें  से  एक  यात्री  था  तथा
 श्र  सारे  छात्र  थे  ।

 विमान  बल  में  सरकारी  निधियों  का  प्रबन्ध

 १३४५३.  श्री  राजे  सिह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  २४  १९४५८  के  भ्र तारांकित

 संख्या  ३५७  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विमान  बल  में  सरकारी  निधियों  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  पता  लगाने  के  लिये

 नियुक्त  की  गई  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय किया  गया  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  मजीठिया )  प्रतिवेदन  कभी  सरकार  के

 art है

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 आद्योगिक  वित्त  निगम

 सुबोध  हे सदा  :

 17*१३५४.५  श्री  स०  चं०  सामन्त

 रा०  च०  माझी :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शभ्रौद्योगिक वित्त  निगम  द्वारा  सोदेपुट  ग्लास  वर्क्स  से  सौदा  करने  के  परिणामस्वरूप

 को
 जो

 लगभग  are  करोड़  रुपयों  का  जो  नुकसान  gar  उसे  पूरा  करने  के  लिये  उसने

 क्या  कार्यवाही  की  अथवा  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  निगम  प्रत्याभूत देने  वालों  से  इस  मामले  को  तय  करने  का

 प्रयत्न
 कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  उनसे  कुछ  राशि  वसूल  की  गई  है
 ?

 उपमंत्री  तारके इव री  :  निगम  को  जिन  लोगों  ने  प्रत्याभूत दीਂ
 थी

 उनके  विरूद्ध  कानूनी  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  है  ।

 (@)  प्रत्याभूति देने  वालों  के  पास  से  यदि  कोई  सन्तोषजनक  प्रस्ताव  प्राप्त  gar तो

 निगम  इस  मामले  में  न्यायालय  की  शरण  न  लेकर  भी  मामले  को  तय  कर  लेगा  |

 जी  नहीं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 दे  १८  geue
 लिखित  उत्तर

 हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  )  लिमिटेड  में  हवाई  जहाजों  का  निर्माण

 1१३४५.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  )  लिमिटेड बंगलौर  में  तैयार  किये  गये  हवाई  जहाजों

 से  प्रतिरक्षा  की  आवश्यकता  की  कहां  तक  पूर्ति  होती  है  ;

 ReUS  में  ara  किये  गये  विभिन्न  प्रकार  के  हवाई  जहाजों  का  मूल्य  कितना

 था  ;  श्र

 इस  संबंध  में  सरकार कब  तक  आत्म-निर्भर हो  जायेगी  ?

 उपमंत्री  :  बंगलौर में  ट्रेनर  हवाई  जहाज  तथा  कुछ

 वैम्पायर हवाई  जहाजों  के  कुछ  भाग  बनते  हैँ
 ।

 जानकारी  बताना  लोक-हित  में  नहीं  है
 ।

 हवाई  जहाजों  की  आ्रावश्यकता  के  बारे  में  सरकार  कब  तक  झ्रात्म-निर्भर  हो

 यह  भ्र भी  बताना संभव  नहीं  है  ।

 कच्चे  लोहे  का  निर्यात

 1*१३५६.  पंडित  go  ना०  तिवारी  '  क्या  खान  we  इंधन  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९५८  में  कितने  कच्चे  लोहे  का  निर्यात  किया  गया  ;

 क्या  उक्त  काल  में  कच्चे  लोहे  की  मांग  की  पूर्ति  हो  गई  थी  विशेषकर  छोटे  पैमाने

 और  कुटीर  उद्योगों की  ;

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  देश  में  निर्माण  कार्य  करने  वाले  एककों  को  विशेषकर

 बिहार  में  कच्चे  लोहे  का  पर्याप्त  संभरण
 न

 होने  से  हानि  उठानी  पड़  रही  है
 ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  2eyus  में  कच्चे  लोहे  का

 निर्यात  नहीं  किया  गया  था  |

 अवधि
 १६५८

 के  बाद  से  सभी  ढलाई  कारखानों  की  सारी  मांग  पूरी  हो

 जाती है  ।

 जी  संभरण की  स्थिति  ऐसी  है  कि  कच्चे माल
 कॉ TH

 ny
 पूर्ति हो  जाती  है

 राज्यपालों  की  दा  शक्तियां

 1१३५७.  हरिशचन्द्र  माथुर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 व्या  सरकार  का  ध्यान  केरल  के  उच्च  न्यायालय  के  जस्टिस  के ०  शंकर  द्वारा  Way

 पालों  की  माफी  देने  ate  सजा  में  कमी  करने  की  afar  में  कटौती  करने  के  संबंध  में  व्यक्त

 किये  गये  विचार
 की

 ओर  आकर्षित  किया  गया  है
 ;  ak

 व िएल्‍एल्‍ल्‍एएएएववटआआटटवआ अ

 मल  अंग्रेज़  a



 २७  १८८०  बडे

 सरकार ने  क्या इस  पर  कुछ  विचार  किया है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  जी  हां  ।  केरल  सरकार  द्वारा  प्रतिवेदन

 की  प्रतियां प्राप्त  हुई  हैं  ।

 राज्य  सरकार  से  aren  की  जाती  है  कि  वह  जांच  ara  जिसकी  नियुक्ति

 उसने की  के  कथन  तथा  सुझावों  पर  उचित  ध्यान  देगी  ।  इस  संबंध  में  यहां  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  है  |

 बच्चों का  अपहरण

 1१३५८.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :
 कया

 मंत्री  २८  geass  के  तारांकित

 संख्या  २९२  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये

 कि  मौजूदा कानून  बच्चों  के  अपहरण कौर  बच्चों  का  शरीर  कर  देने
 की  समस्या

 का

 सामना  करने  के  लिये  पर्याप्त  हैं  या  जो  sera  किया  जा  रहा
 था  उसमें  और  क्या  प्रगति

 हुई  है  ?

 मंत्री  गो०  To  इस  संबंध  में  भारत  सरकार ने  जो  अ्रस्थायी  निष्कर्ष

 निकाले  उन  पर  राज्य  सरकारों  के  विचारों  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है
 ।

 विदेशी  ऋण

 १३४५९.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  क्या  faa  मंत्री  १७  eee  के  तारांकित

 संख्या  ३१८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  करेंगे

 गैर-सरकारी  सार्थों  द्वारा  लिये  गये  विदेशी  ऋण  का  ब्याज  भारत  सरकार  द्वारा

 दिया  जायेगा  या  स्वयं  हाथों  द्वारा  ;  कौर

 सेवा  भार  चार्जेज  )  क्या  हैं  उसको  कौन  वहन  करेगा
 ?

 उपमंत्री  तारके इव री  :  गैर-सरकारी  सोथो  द्वारा  लिये

 गये  विदेशी  ऋणों  पर  व्याज
 वे  स्वयं  सीधे  विश्व  बैंक  को  देंगे  जिससे  ये  सब  ऋण  लिये  गये

 a  |

 जिसे  कि  बैंक  के  करार  के  अनुसार  कहा  जाता  १  प्रतिशत

 प्रतिवर्ष  देना  होता  है  कौर  यह  किरदारों  ढारा  वहन  किया  जाना  होता  है  ।

 भारतीय  arg  सेना  के  लिये  भ्राता-कार  रिफ्यूजी

 (  श्री
 स०  म०  बुर्जो ं:

 १३६०,  <  श्री  तंगामणि

 वारियर  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  भारतीय  वायु  सेना  के  इस्तेमाल  के  लिये  श्रोता-कार  रिफ्यूलर्स  )  पुनः

 बनाने
 के

 लिये
 एक  संयंत्र  स्थापित  किया जा  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  संयंत्र  पर  कितनी  लागत  जायेगी
 atte  इसकी  क्या

 क्षमता =

 rae  wat  में
 tAuto—Car  Refuellers
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 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  भारतीय वायु  सेना  के  इस्तेमाल  के  लिये

 प्रोटो-कार  रिफ्यूजी  पुनः  बनाने  के  लिये  कोई  संयंत्र  स्थापित  नहीं  किया  जा  रहा

 इनरिफ्यूलरों के  पुननिर्माण  site  उनके  ठीक  करने का  काम  वायु  सेना  द्वारा  वादी  में

 किया जा  रहा  है  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 करायकुदी  गवेषणा  संस्था

 (  श्री  सुबोध  geet
 :

 १३६१८  <  श्री  स०  च०  सामन्त  :

 to  च०  माझी  :

 '  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  और  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मद्रास  राज्य  में  करायकुदी गवेषणा  संस्था  ने  एक  नयी  किस्म
 नकी  प्राइमरी  वैट  बैटरीਂ  तैयार  की  है  जिसमें  देशी  ate  सुलभ  सस्ते  हिस्सों  का

 प्रयोग  होता
 है  ;

 यदि  तो  इसका  वाणिज्यिक  areas पर  उत्पादन  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या

 की  है  ;

 क्या  इसको  वाणिज्यिक  आधार पर  तैयार  करने  के  लिये  श्रावश्यक  पुर्जे  पर्याप्त
 मात्रा  में  उपलब्ध  हैँ  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  श्र  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  हुमायूँ  कबीर  )  :  हां  ।

 इसके  वास्तविक  प्रयोग  में  परीक्षण  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 जब  ये  परीक्षण  सफल  हो  जायेंगे
 तो  इसका  वाणिज्यिक  आधार  पर  निर्माण  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 हां  ।

 एकीकृत  कर  ढांचे  के  बारे  में  प्रो  ०  काल् दर  के  सुझाव

 श्रीमती रेणुका  चक्रवर्ती  :

 [  श्री  राजेन्द्र सिह  :

 |  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 TERR ER.  4  श्री  सुधार  :

 |  श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :

 |  पंडित  gto  ato  तिवारी  :

 Let  कबाब

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  यह  सच  है  कि
 गो०

 निकोलस  काल् दर  ने  भारत  के  एकीकृत  कर  ढांचे  में  मिलाये

 जाने  वाली  हिन्दू  मिताक्षरा  सहमंत्री  सम्पत्ति  पर  जन्म  शुल्क  लगाने  का  सुझाव  दिया  है  ;

 (a)  क्या  उन्होंने और
 भी

 कुछ  कर  प्रस्तावों का  सुझाव  दिया  है  ;

 यदि  तो  प्रस्तावों  का  वास्तविक  स्वरूप  क्या है  ;
 क

 मूल  अंग्रजी
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 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है
 ?

 उपमंत्री  तारके इव री
 :  सरकार  को  इस  बारे में  कोई

 कारी  नहीं  है  ।

 उनके  सुझाव  सरकार  द्वारा  १६  १९५६  को  प्रकाशित

 कर  सुधारਂ  संबंधी  रिपोर्ट  में  दिये  गये  हैं
 ।  उसकी  प्रतियां संसद्‌  पुस्तकालय  को  भेजी  जा  चुकी

 ड्

 हर  कराधान  प्रस्ताव  पर  राज्य  सरकार  की  प्रतिक्रिया बताना  व्यवहार्य  नहीं  है  ।

 कार  द्वारा  किये  गये  फैसले  समय-समय  पर  बनाये  गये  विधान  से  पता  लग  जायेंगे  ।
 ~  SB

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय

 (  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 1१३६३.
 |

 श्री  दी०  यह  दार्मा

 बीज  राज  सिंह
 :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हूँ  ;  श्र

 बनारस  विश्वविद्यालय  के  ata  अब  तक  कितनी  संस्थायें  पुनः  खोली  जा  चुकी

 सब  कालिजों  केखुल
 जाने  के

 लिये  कया
 अन्तिम  तिथि  निश्चित  की  गयी

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :
 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  ate

 लो
 भी  संस्थायें  FEXS  काल

 के
 लिये

 बन्द  की  गयी  वे  सब
 खोल  दी

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कोयले का  उत्पादन

 ट
 1२  ण्  श्री  राम  कृष्ण  कया  खान  प्रौढ़  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे

 कि  PEYS-VE  में  अब  तक  सरकारी  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  कितने  कोयले  का

 खान  श्र  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :

 कोयले  का  उत्पादन

 अवधि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कुल

 धा आ  a  SY

 लाख  टनों  में

 १९४५८  से  १९४६

 तक  २३.०६  wv. ey® €  पूर  कप  ०

 *इसमें  QeNE  के  रोकने  अस्थायी  हैं  ।

 मल  अंग्रेजी  में

 426Ai
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 ३४६६
 सातारा

 १८  REXE

 चाय
 भ्रनुसुचित  आदिस

 गतियों  को  कानूनों  सहायता

 क
 श्री  राम  कृष्ण गप्त

 द्
 थी  दी०  Wo  फार्मा ४

 क
 थ

 एसा  gente  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क

 2eue-ve F Mqahad May aTfaat में  भ्रनुसूचित  जातियों  को  नूनी
 सहायता  देने  के  लिये  केन्द्र

 हास
 जाब  राज्य  को  कितने  धन  का  झ्रावंटन  किया  गया  है  ;

 विल

 इसमें से  अब  तक  कितना  घन  खच  किया  जा  चुका  है  we

 इससे  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  gare ?

 श्रादिम उपमंत्री  आल्वा )  :  से  REXG-KE  में
 हन

 af  यों को  मुफ्त  कानूनी  सहायता  देने  के  लिये  केन्द्र  द्वारा  पंजाब  राज्य  को  कोई  घन  आवंटित  नहीं

 |  गया  क्योंकि  राज्य  सरकार  द्वारा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण के

 में  ऐसा  कोई  कार्यक्रम  नहीं  रखा  गया  है  ।

 _

 ”  उत्तर
 A  स

 छट

 दिय
 श्री  दी०  चे  शर्मा :  नब

 क
 स

 हता

 ह
 ही  कृपा  करेंगें  कि  :

 ह  ी उ

 प्रदेश  में  कितने  प्रौद्योगिक  समवायों

 Ree  are
 राय-कर

 se ट  दी  गयी है

 छूट  के  कया  कारण हैं  ?
 ्

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :

 कौर  किसी  भी
 को

 मंदी  छूट  नहीं
 |  ।

 दो
 कम्पनियों

 को  संविलित  राज्य
 आदेश  PEE  की  धारा

 १५  के  अरन  सहायता  मिली  है  कौर  एक  तीसरी  कम्पनी  को  भारतीय  राय-क
 य

 PER

 की  घारा
 १४ग

 ध्नपाव 15 प्रचुसार  लाभ  प्राप्त  हुआ  है
 ।

 क  क
 ्

 थ  शिक्षा  मंत्रालय में  कमंचारो

 क श्री  दी०  Wo
 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क

 शिक्षा  मंत्रालय दिल्‍ली  तथा  दिल्‍ली  से  बाहर  इसके  सहा  यक  कार्यालयों में  प  थकन

 वक
 रुप  से  इर

 समय  कितने  असिसटेंट att  sah  हैं  ;  कौर

 कि

 उनमे  से  कितने  कर्मचारी  sahara  जातियों  पा वक  जातियों
 के

 हैं
 ?

 fret  मंत्री  का०  ला  :  ate
 सभा-पटल

 पर  एक
 विवरण

 रखा  जाता  है  il
 ही  उ

 सिये  Riviere  a  संख्या  ६६]
 का
 क

 मल

 OO
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 पुलिस में

 1२०६८.  श्री  दी०  चं०  कया  गृह-कार्य  मन्त्री यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  काम  कर  रहे  कितने  पुलिसमेनों  को  gus  से  फरवरी

 Veuve तक  की  कालावधि  में  भष्टाचार  के  आ्रारोपों  में  गिरफ्तार  किया  गया  दंड  दिया  गया  ;

 और

 उसी  कालावधि  में  कितने  पुलिसमेनों  को  प्र हां सा  योग्य  कार्य  करने  के  लियें इनाम
 दिया  गया ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  म०  पन्त  :

 गिरफ्तार किये  गये  न

 दंड  दिये  गये  १९५८  से  ३१  १९४९
 कोई  नहीं

 ५३५९  2exe F qaqa, से  (EXE  TH)

 दौलता बाद का  किला

 FRORE.  श्री  पांगरकर  :  कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  sie  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  ae  बताने

 PELT-VE  में  दौलताबाद  के  किले  के  संधारण  पर  कितना  धन  खच  किया  way

 LEXE-Fo  में  कितना  धनਂ  खच  किया

 गवेषणा  site  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  झा  मो०  :  ५०३

 रपये  १९४८

 ४५,०००  रुपये  द्वारा  पारित  किये  जाने  |

 ames जिले  में  खुदाई

 *
 1२०७०.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 ०

 क्या  बम्बई  के  मराठवाड़ा  प्रदेश  के  कि. सनान्दड  जिले  में  हाल  ही  में  कोई  खुदाई  की

 नयी  कौर

 यदि  तो  उसका  क्यां  परिणाम  निकला  है  ?

 गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  झा  मो०  जी  नहीं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भ्रनुसुचित  अनुसूचित  afer  जा  तियों तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों

 के  विद्याथियों  को
 रियायतें

 1२०७१.  श्री
 प्र्०  क०  गोपालन  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 ग्रनुसुचित
 अनुसूचित

 आदिम  जातियों  और  अन्य  पिछड़े
 वर्गों

 के  विद्यार्थियों  को

 मूल  west  में
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 ~~  दि
 निम्नलिखित  रियायतें  देने  के  लिये  PEXG-KE  में  तक  प्रत्येक राज्य  सरकार  को

 कितनी  राशि  की  केन्द्रीय  सहायता  azar  अनुदान  दिया  गया  है  ;

 (2)  फीस मं

 (२)  छात्रवृत्ति

 पुस्तकें  ख़रीदने  के  लिये

 (४)  छात्रावास  में  स्थान  कौर  छात्रावास  की  दरो ंमें  श्र

 (५)  निर्वाह  भत्ता  अथवा  कोई  aa  रियायत  ।

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  सभा-पटल
 पर  एक  विवरण  रखा

 जाता  है

 जिसमें  योजनायेंਂ  at  के  जिसमें  माननीय  सदस्य  द्वारा  निर्देशित  पांचों  बातें
 च

 सम्मिलित  चालू  वित्तीय  ag  में  राज्य  सरकारों  को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता का

 eda  दिया  शुभ्रा हैं  ।  परिशिष्ट  ४,  झ्रनुबन्घ  संख्या  ६७]

 पूछी गयी
 पांचों  बातों  के  लियें  पृथक्-पथ  रूप  से  दी  गयी  केन्द्रीय  सहायता  के  बारे

 वे  जानकारी  देना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  राज्य  सरकारों  ने  भ्रनुदान  मांगते  समय

 पूरक  जानकारी  नहीं  दी  है  ।

 पप्  कारखानों का  पुनर्गठन

 1२०७२.  थी  हेमराज  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 REYS  में  आयुध  कारखानों  के  पुनर्गठन  से  कितनी  शुद्ध  बचत  हुई

 उनमें कुल  feat  श्रमिक  लगें हुए

 कितने  श्रमिक  वास्तव में  काम पर  हैं  ate  कितने  बेकार  बैठे  कौर

 इन  बेकार  बैठ  श्रमिकों  से  काम  लेने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 गयी है  ?

 ~

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  झ्रायुध  कारखानों  मे  ढांचे  का  कोई

 नहीं  हुआ
 है

 |

 आयुष  कारखानों  में  पर्याप्त  अधिक  उत्पादन  sara  उस  बढ़े  हुए  उत्पादन  शौर

 mate  att  जनशक्ति  के  aaa  संसाधनों  ak  श्रमिकों  के  पूर्ण  नियोजन  के  अनुसार

 बचत  हुई  है  ।

 ३१-१-१९५९  को  ्र  ote

 (१)  3-2-2 ENE  को  काम  पर  लगे  हुए  श्रमिकों  की  संख्या  ४२,७५४.

 roy re
 )  मशीनों  के  फेल  हो  सामान की  भ्र स्थायी  इत्यादि  के  कारण

 कंदा  श्रमिक बेकार  हो  जाते  हैं  उनको  यथासम्भव  वैकल्पिक  कार्य
 पर

 लगा

 दिया  जाता  है  ।  जानकारी  अस्थायी  रूप  से  बेकार  हो  जाने  वाले  श्रमिकों

 के
 सम्बन्ध  में  नहीं  मांगी  गयी

 परन्तु उन
 श्रमिकों

 के  बारे  में  मांगी
 गई

 हे

 मल  watt
 में
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 हैं  फालतू  होते  हैं  और  जिन्हें  किसी  कौर  काम  पर  नहीं  लगाया  जाता है

 को  काम  पर  न  लगाये  गये  ऐसे  श्रमिकों  की  संख्या  २६२

 थी

 कारखानों में  श्रमिकों  के  फालतू  हो  जाने  की  स्थिति  पर  निरन्तर  ध्यान  रखा

 जाता  st  कारखानों  में  समय  समय  पर  अधिक  काम  होने  के  कारण  फालतू  श्रमिकों  को

 एकदम  हटाया  नहीं जा  सकता  ।  उपलब्ध  श्रमिकों  को  काम  पर  लगाने  के  लिये  हर  प्रयत्न

 किये  जाते  हैं  श्र  किये  जायेंगे

 फेरो-मैंगनीज

 1२०७३.  श्री  पाणिग्रहण :  कया
 खान

 धौर  इंघन  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे

 PeYo—VET में  अब  तक  भारत में  कुल  कितने  फ़रो-मैंगनीज  का  उत्पादन  किया

 इसम से  कितना  निर्यात  किया

 शर इसमें से  कितना  देश  में  उपयोग  किया

 १९५८  केद्रित  तक  उत्पादकों  के  पास  कितना  भंडार  जमा  था  ?

 खान  कौर  .....  मंत्री  स्वर्ण  :  लगभग  ५५,०००  से

 ५६,०००  टन  तक
 के  उत्पादन  का  अनुमान है  ।

 अप्रैल  से  १९५८  तक  की  अवधि  में  लगभग  ८,७५०  टन  का  निर्यात

 किया  बाकी  महीनों  के  निर्यात  के  wing  उपलब्ध  नहीं हैं

 लगभग  ३०,०००  से  RY¥,000  टन  तक  की  मांग  का  अनुमान  है  ।

 ३१  gays  को  लगभग  २८,०००  टन  भंडार  का  अनुमान  है  ।

 ;
 ~

 का
 क

 1२०७४.  श्री  राम  शरण  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  का  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  कोयला  खानों  द्वारा  राज्य  सरकार  के  विभागों  को

 या
 तो  परमिट

 नहीं  दिये  गये  या  उनको  उनकी  श्रावश्यकतानुसार  कम  कोयला  दिया  गया

 कौर  उन्हें  गैर-सरकारी
 कोयला  खानों  से  खरीदना  पड़ा  जबकि  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम

 )
 लिमिटेड  सरकारी  कोयला  खान से  मेसर्स  कनोरिया  कोल  कम्पनी  को  कोयला

 बेचने
 को  राजी  हो

 क्या  यह  सच  है  कि  कम्पनी  को  दिया  गया  कोयला  खुले  बाजार
 पर  ईंटों

 के  भुट्टों  के  स्वामियों  ate  अन्य  उपभोक्ताओं  को  बेचा  गौर

 (71)  क्या  दी  कोरिया  कोल  कम्पनी  को  दिये  गये  कोयले  के  इस्तेमाल

 दुबारा  बिक्री  पर  कोयला  नियंत्रक  द्वारा  कोई  प्रतिबन्ध  लगाये  गये थे  ?

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 खान  ale  इंजन  मंत्री  स्वरण  राष्टीय  कोयला  विकास

 निगम
 (

 )  लिमिटेड  द्वारा  राज्य  सरकारों  की  डट
 पकाने  वाले  कोयले  की  झ्रावश्यकता

 को  पुरा  करने  की  मांग  को  स्वीकार किया  गया  ग्रोवर  सरकारी  कोयला  खानों  से  कोयला

 दिया  गया  ।  निर्देशित  safes  में  किसी  भी  मांग  को  स्वीकार नहीं  किया  गया  ।  यद्यपि  निगम

 द्वारा  पुरी  मात्रा  स्वीकार  कर  ली  गयी  फिर भी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  अपने  खाते  पर

 अपनी  aaa  का  केवल  Yo  प्रतिशत  कोयला  लेने  का  फैसला  किया  सरकारी  कोयला

 खान के  पास जो  फालतू  कोयला था  उसमें  से  मेसर्स  कोरिया कोल  कम्पनी  को  कोयला

 ear  गया

 भारत  सरकार  को  कोई  जानकारी  नही ंहै  ।  कोयला  नियंत्रक  प्रादेशिक

 लोहा  तथा  इस्पात  उत्तर  कानपुर  की  सिफारिशों  भ्र ौर  जारी  किये  गय

 परमिट के  waar  कोरिया  कोल  कम्पनी  के  पक्ष में  मंजरी  दी  गयी  ।  राज्य

 में  निश्चित
 स्थान  पर  कोयला  पहुंचने  पर  उसका  निबटारा  राज्य  सरकार  द्वारा  किया

 जाता

 नहीं  ।

 केन्द्रीय-लोक  स्वास्थ्य  इंजी  निर्धारण  गवेषणा  नागपुर

 1२०७५.  पंडित  ज्वा०  प्र०  ज्योतिषी  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  घौर  सांस्कृतिक  काय

 मंत्री  यह  बताने  at  कृपा  करेगे  कि  नागपुर में  स्थापित  किये  जाने  वाली  लोक  स्वास्थ्य

 इंजीनियरिंग  गवेषणा  संस्था  पर  कितनी  अनुमानित लागत  शरमायेगी  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  संस्कृत  तिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो०  केन्द्रीय  लोक

 स्वास्थ्य  इंजीनियरिंग  गवेषणा  संस्था  की  लागत  का  रूप  से  प्रमाथी  नहीं  लगाया गया  है  |

 वैज्ञानिक  कौर  प्रौद्योगिक  गवेषणा  परिषद  at  बॉडी  दारा  अनुमोदित  योजना  के

 अनुसार  यह  लगाया  गया  है  कि  संस्था  ce  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त  तक

 तीन  ad  की  अवधि  में  पंजी  व्यय में  ३१  लाख  रुपये  रावत  व्यय  में  QC  ee  लाख

 रुपयों  की  लागत  जायेगी  |

 राज्यों में  साक्षरता

 २०७६.  श्री  खुदा वक्त राय  :  वय  दिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  देश

 विभिन्न  राज्यों में  कितने  प्रतिशत  साक्षरता  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री
 का०  ला०  नवीनतम  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  हे  कौर

 प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 पंजाब  राज्य  यवक  कल्याण  ale

 1२०७७  Wt  दलजीत सिह  :  क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार
 ने  TT  PEXE—Ko  लिये  पंजाब  राज्य  युवक  कल्याण

 are  .  को  कोई  waar  दिया
 ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि
 तो  कितनी

 धनराशि  का  अनुदान  दिया  गया

 (7)  राज्य  युवक  कल्याण  बोर्ड  केन्द्रीय  सहायता
 से  कार्य  करेगा  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  Ato  :  जी  नहीं  ।

 .  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते
 ।

 में  सांय कालीन  का  लिज

 1२०७८  थ्री  जीनचन्द्रन  :  क्या  farert  मंत्री  २०  फरवरी  PELE  के  अतारांकित

 श्रवन  ६४३  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन
 विश्वविद्यालयों  के  क्या  नाम  जिनसे  दिल्‍ली  के  सायंकालीन  कालिज

 सम्बद्ध

 इन  कालिजों  में  खाने  वाले  कितने  प्रतिशत  विद्यार्थी  ऐसे  हें  कराम  पर  लगे

 डूए हैं

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  दिल्‍ली  ate  पंजाब  विश्वविद्यालय ।

 दात  प्रतिशत  |

 1.4  ्

 1२०७६.  श्री
 जीनचन्द्रन

 :
 क्या  दिक्षा  dita  ज  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 ग्रामीण  लोगों  को  उच्च  शिक्षा  देने  के  लिये  भारत  में  कितनी  ग्राम्य  संस्थायें

 स्थापित  कीਂ  जा
 चुकी  हैं

 वे  कहां  पर  स्थापित  की  गयी

 इनमें  कितनी  सरकार  द्वारा  चलाई  जाती  हैं  शर  कितनी  गैर-सरकारी

 इन  संस्थाश्रों की क्या विदोष at  क्या  विद्वेष  बातें  है  श्र  विभिन्न  स्थानों पर  ये  संस्थायें  किस  झा घार

 पर  खोली  गयी हैं  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  से  .  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 दिखाये
 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ६८]

 सैनिक  सेवाਂ  के  पदाधिकारी

 =
 1२०८०.  श्री  feta सिह  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १२  १९५८  नी  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  १२१७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  भारत  सरकार  की  सेवा में  कितने  भारतीयਂ  भ्र सैनिक  सेवाਂ

 सी०  के  पदाधिकारी

 इस  समय  उनमें  से
 कितने

 बेदेदिक-कार्य  carry  कैटरीना  काम  कर  रहे

 इस  समय  उनमें से  कितनों  ने  भारतीय  विदेश  के  लिये  विकल्प  किया

 गाए  A

 मूल  अंग्रेजी  मे

 Institutes
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 इस  समय  वैदेशिक-कराये  मंत्रालय  के  अतिरिक्त  उनमे ंसे  कितने  विदेशों में  अन्य

 मंत्रालयों के  पदों  पर  काम  कर  रहे  हें

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  २  १८

 पदाधिकारी  भी  सम्मिलित हैं  जो  स्वायत्तशासी  निगमों  के  welt  काम  कर  रहे  |

 २१

 २६

 x

 सरकारी  नौकरी  A  विदेशी

 1२०८१.  श्री  दिनेश सिह
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखने

 की  कृपा  करेंगे  जिसमें यह  बताया  गया  हो  कि  wa  तक  भारत  सरकार  द्वारा  भारत  में

 प्रत्येक  मंत्रालयों  झर  विभागों  में  कितने  विदेशी  नियोजित  किये  गये  हैं  कौर वे  किन  देशों

 के  निवासी

 गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  जानकारी  यथासम्भव  शीघ्र  एक्

 की  जायेगी  कौर  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेंगी ।

 matte  प्रयोग  के  लिये  हथियारों  ate  गोला-बारूद  का  निर्माण

 1२०८२.  श्री  दिनेश  fag:  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  १८  १९४५८  के  भ्र तारांकित

 प्रदान  संख्या  Yous  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्र सेनिक  प्रयोग  के  लिये  गैर-सरकारी क्षेत्र  में  हथियार  गोला  बाद

 बनाने  वाले  वर्तमान  समवायों  के
 क्या

 नाम  जिनको  ऐसे  निर्माण के
 लिये

 भ्रनुज्ञप्तियां
 दी  जा  चुकी

 उनमें  से  प्रत्येक  क्या-क्या सामान  बनाते  हैं  ;

 कारतूसों  को  भरे  जाने के  अतिरिक्त  क्या  सैनिक  प्रयोग  के  लिये  शिकारी

 बन्दूक राइफल  के  कारतूसों  का  वास्तव  में  देश  में  निर्माण  हो  रहा  ak

 यदि  तो  उनका  निर्माण  करने  वाले  समवायों  अथवा  यूनिटों  के  क्या  नाम

 हैं  और  उनका  वार्षिक  उत्पादन  कितना  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  ate  अपेक्षित  जानकारी  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं  यह  राज्य  सरकारों  से  एकत्र  की  जायेगी  जो  कि  इस  मामले में  लाइसेंस

 देने
 के  भ्रमणकारी  कौर  प्रशासनिक  भ्रमणकारी हैं

 ae  जी  केवल  me  कारखानों में  ।  शिकारी  बन्दूकों  के  कारतूसों

 के  उत्पादन  का  वर्तमान  कार्यक्रम  ६  लाख  गोलियां  प्रति  avd  होने  पर  यथासमय

 इसको ६०  लाख  तक  बढ़ाया  जा  सकता है  ।  ३१४५ਂ  कारतुस का  भी  कुछ  मात्रा में  उत्पादन

 किया  गया  है  |

 अंग्रेजी  ि
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 शान  प्रदेश  में  इस्पात  संयंत्र

 २०८३.  श्री  रामी  रेड्डी  :  प्रौढ़  इंधन  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार ने  राष्ट्र  प्रदेश  में  एक  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने के

 भारत  सरकार  को  श्रम्यावेदन  भेजे

 सरकार  द्वारा इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 खान  शौर  इंधन  मंत्री
 स्वर्ण  :  १९४५६  में

 एक  श्रम्यावेदन प्राप्त  था  ।

 राज्य  सरकार  को  सुचित  कर  दिया गया  था  कि  बोकारो  में  स्थापित  किये  जाने

 वाले  wad  इस्पात  संयंत्र  के  अतिरिक्त  भविष्य  में  संयंत्रों  की  स्थापना  पर  विचार  करते  समय

 राज्य  में  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  की  संभावनाओं  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा ।

 उड़ीसा  को  REXYE—Ko  क  लिये  दिक्षा  waar

 1२०८४.  श्री  पाणिप्रही :  नया  दिक्षा  मंत्री  २  PEEVE  के  तारांकित  प्रदान
 ७७८  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 भारत  सरकार  को  उड़ीसा  के  लिये  PEXYE—Ko  के  लिये  दिक्षा  सम्बन्धी

 योजनाओं  का  किस  प्रकार  का  अन्तिम  कार्यक्रम  प्राप्त हुआ  है

 उड़ीसा  सरकार  ने  उस  कार्यक्रम  के  लिये  योजना  वार  केन्द्रीय

 सहायता  मांगी है

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उसके  लिये  कितनी  ur  मंजूर  की

 क्या  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  भेजी  गयी  सभी  योजनायें  मंजूर  कर  दी  गयी  ate

 यदि  तो  किस  किस  योजना  के  लिये  मंजूरी  दी  गयी है  ?

 दिक्षा  मंत्री
 का०  ला०  ।  कौर  सभा-पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता है  जिसमें  राज्य  सरकार  द्वारा  १९५९-६० के  लिये  जिन  योजनायें  के  लिये  जितनी

 जितनी
 राशि  मांगी  गयी  है

 ।  वह  जानकारी
 दी  गयी है  ।  परिशिष्ट  ४,  ware  संख्या  ee]

 PEXE—Fo
 के

 कार्यक्रम  के
 लिये  कोई  वित्तीय  अनुदान  नहीं  गया है

 नयी
 प्रक्रिया

 के  अनुसार  प्राक् कलित  केन्द्रीय  सहायता  की  तीन  चौथाई  राशि  बराबर  की
 किस्तों में

 श्रीगोपाल  daft  के  रूप  में  दी  शेष  राशि  १९६०  में  देदी

 ate  जी  सिवाय  उस  योजना  के  जिसका  पटल पर  रखे  गये  विवरण

 की
 योजना  संख्या  १८

 में
 उल्लेख

 किया  गया  क्योंकि  मुख्य  योजना  का  शहरी तक  afer

 रूप  नहीं  दिया  गया

 faa  waist  में



 Bee  १८  १९५९

 प्रस्राव  सम्बन्धी

 1२०८४. श्री  न०  Ho  देव :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  यदि

 केन्द्रीय  सरकारी  अ्रघिकारी  पुलिस  विभाग  के  अधिकारी  acd  नियमित  कार्यों  के

 अतिरिक्त  अपराध
 सम्बन्धी  कोई  पुस्तकें  लिखें  तो  उन्हें  क्या  क्या  सुविधायें  दी  जाती

 हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  विशेष  सुविधाओं  के  लिये  की  जाने  वाली

 किसी  भी  प्रार्थना  पर  गुणावगुण ों  के  आघार पर  विचार  किया  जाता  है  |

 मंत्रियों  की  भत्ते

 1९०८६.  शनी  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे

 (oe
 )  PENG—NE  में  कभी  तक  केन्द्रीय  मंत्रियों  तथा  उप मंत्रियों को  दी  गयी  सुविचारों

 तथा  भत्तों  केरूप में  कुल  कितनी  राशि  बचें  की  गयी  श्र

 इस
 प्रकार

 के
 खर्चों

 को  कम
 करने

 के
 लिये  १९५८  में  क्या  कया  कार्यवाही की

 गयी थी  या  PeKE  में  क्या  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  दें
 :  १  Rays  से  नन  DY?  ays

 तक  वेतनों  के  अतिरिक्त कुल  9, 88, 02€  रुपयों  की  राशि  दी  गयी थी  ।  इस

 राशि  में  चिकित्सा  सुविधाओं  पर  होने  वाला  ad  सम्मिलित  नहीं  क्योंकि  उसका  हिसाब

 लगाना  कठिन

 यह  धारणा  ठीक  नही ंहै  कि  उन  पर  अधिक  खर्च  किया जा  रहा  है

 बम्बई  में  आयकर  विभाग  at  कई  मंजिलों  वाली  इमारत

 1२०८७.  श्री  उस्मान welt  खां  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  में  भ्रामक  विभाग  के  द्वितीय  श्रेणी  के  पदाधिकारियों

 के  लिये  कई  मंजिलों  वाली  एक  इमारत  बनायी  गयी  परन्तु  उसमें  कोई  भी  लिफ्ट नहीं

 लगायी गयी

 यदि  तो  उसक  क्या  कारण हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :  ate  बम्बई  में  पदाधिकारियों

 के
 लिये  सात  सात

 मंजिलों
 वाली  दो  इमारतें  बनायी  गयी  है  ake  प्रत्येक  इमारत  में  २८

 फ्लैट  जब  निर्माण काय  के  लिये  योजना  बनायी  गयी  थी  उस  समय  प्रत्येक  इमारत  में

 एक  एक  लिफ्ट  लगाने
 की

 व्यवस्था
 की  गयी  थी  ।  श्रद्धा  है  कि  शीघ्र  ही  लिफ्टें  लगा  दी

 जायेंगी ।

 भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  अधीन  गवेषणा  शाखा

 1२०८८.  श्री  स०  स०  बनर्जी  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  संस्कृत  तिक-कार्य  मंत्री

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  :
 RY Se

 faa  wat  में
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 क्या  भारत  सर्वेक्षण  की  देहरादून  में  कोई  गवेषणा  शाखा है

 यदि  तो  उसके  क्या  ae

 किन  किन
 विषयों

 के
 सम्बन्ध

 में
 गवेषणा

 काय  पूरे  हो  चुके  हैं  ;

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  किन  किन  विषयों  के  सम्बन्ध में  गवेषणा

 कार्य  पुरे  हो  जाने  की  आशा  कौर

 PEYWAG  शर  PEYTHAVE  में  प्रभी तक  इस  शाखा  के  कार्यों  पर  कुल  कितनी

 राशि  aa  की  गयी  है  ।  9

 वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  Ho  सो०  :  शौर

 हां
 ।

 भारत  सर्वेक्षण  विभाग  की  देहरादून  में  ज्यामिति  गवेषणा

 है  ager  गाम  है  स्वायत  wear  प्ब्हू  चुवा सा सम्बन्धित  aal  warty  काने

 करन े।

 (7)  ate (a  )-  वहां  पर  sata तथा
 नियन्त्रित  सर्वेक्षणों  के  क्षेत्र  में

 काय के  साथ-साथ  गवेषणा  कार्य  किया  जाता  यह  गवेषणा  निरन्तर  चलने

 वाला  कार्य  है  उसका  सम्बन्ध  किसी भी  योजना  काल  से  नहीं  होता  ।  सभा-पटल

 पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  (१)  किन  किन  विषयों  में

 गवेषणा  पुरी  हो  चुकी  है  wh  किन-किन  विषयों  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  की

 ag  अवधि  में  गवेषणा  प्रारम्भ  करने  का  विचार  है
 ।

 परिशिष्ट  ४,  श्रनूबनर  संख्या

 go]

 ZERV-UG  B,LV,oVo  रुपय

 PENG-YE  (२८  RENE  €,  ३८,३००  रुपय

 भारत  सर्वेक्षण  विभाग

 1२०८९.  श्री  स०  स०  बनर्जी  :  कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  श्र  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री यह

 ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  सर्वेक्षण  विभाग  में  प्रथम  द्वितीय  श्रेणी

 तुतीय  श्रेणी  तथा  चतु  श्रेणी  के  कितने  कितने  कमंचारी  काम  कर  रहे  हैं  att  उन्हें  दिये

 जानें  वाले  वेतनों  पर  कुल  कितनी  कितनी  राशि  खर्च  की  जाती है
 ?

 गवेषणा  कौर  सास्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  (¥To  स०  मो ०

 ———

 कर्मचारियों  की  संख्या  प्रतिमास  दिये  जाने  वालें

 लिव  ककल

 वेतन  की
 कुल  राशि

 न  य  अ अ  अ  ee  meres
 प

 श्रेणी

 नियमित  १७९६  QUE  art  रुपयें

 अ  मत  कामों  के  लिये  रखें  oo  VWI  Vav  रुपय

 ततीय  ०५ #
 ब #

 RUSS ३  20,XeY  WT

 १०  SRR  VAT

 प्रथम  पप्  &  १,१७४  रुपये
 नन  ee

 मूल  sat  मे

 IGeodetic  and  Resegrch  Branch
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 भारत  सर्वेक्षण  विभाग  की  वायु  सर्वेक्षण  तथा  प्रशिक्षण  निदेशालय  बस्ती  देहरादून

 1२०६०.  श्री  स०  Ho  बनर्जी  :  कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  ate  सास्कृतिक-कायम  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 an  यह  सच  है  कि  भारत  सर्वेक्षण  विभाग  की  वायु  तथा  प्रशिक्षण

 निदेशालय  में  न  तो  कोई  पक्की  सड़क  है  न  ही  बिजली  की

 कोई  व्यवस्था है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  निर्माण  कार्यों  के  लिये  कोई  योजना  बनायी  गयी

 उसके  लिये  कितनी  मंजूर  की  गयी  शौर

 क्या  ZEKE  में  ष्  प्रारम्भ  होने  की  कोई  आशा है  ?

 गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री  स०  सो०  :

 बस्ती  की  सभी  सिवाय  एक  एप्रोच  रोड  vat  हां  उन  सड़कों  पर

 रोशनी  का  प्रबन्ध  नहीं  है  ।

 कौर  सड़कों  पर  बिजली  लगाने  के  सम्बन्ध  में  योजनाएं  तैयार  की

 प्राक्कलन  मंजूर  हो  जाने  के  बाद  रादि  afer  की  जायेंगी  |

 भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  तृतीय  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कामना  रियों  का  ऋणग्रस्त  होना

 1२०६१.  श्री  स०  स०  बनर्जी  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-का्ये  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  के  सर्वेक्षण  विभाग  के  तृतीय  तथा  चतुर  श्रेणी  के  कमंचारियों  की

 ऋण प्रस् तता  के  सम्बन्ध में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  कौर

 यदि  तो  उसक  क्या  परिणाम  निकले

 वैज्ञानिक  ware  site  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो०  :

 नहीं  ।

 प्रइन  उत्पन्न  नहों  होता  ।

 भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  तृतीय  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारी

 1२०६२.  श्री  स०  म०  बनर्जी  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  तृतीय  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को

 स्थायी  घोषित  करने  क
 सम्बन्ध  में  कोई  नियम  है  ;

 यदि
 तो

 वे  नियम  क्या  क्या  है  ।

 मूल  म्रंग्रेजी  में
 वि
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 (7)  १  ENE  तक  तृतीय  तथा  we  श्रेणी  के  ऐसे  कितने  कितने

 aaa  हैं  जिन्हें  दस  पांच  वर्ष  तथा  तीन  वर्ष  तक  की  सेवा  पूरी  कर  लेने  के  बाद

 भी  स्थायी  घोषित  नहीं  किया  गया  कौर

 १९५६  में  कितने  कमेंचारियों
 के

 स्थायी  घोषित  किये  जाने  की  ore

 गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  ato  ¢

 भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  तृतीय  तथा  चतुर  श्रेणी  के  अस्थायी  कर्मचारी  यदि

 अपनें  भ्र पने  ग्रेड  में  एक  विशिष्ट  निर्धारित अवधि  तक  सेवा  पुरी  काल  तो  वे  स्थायी

 संस्थानों  में  स्थानान्तरित  किये  जा  सकते  हैं  ।  उनकी  सेवा  की  अवधि  परिपत्र  mea  संख्या

 ४३४५  ),  ४३६  )  ४३७  कौर  ४३८

 में  निर्धारित  सेवा की  शर्तो  तौर  निबन्धों  में  बतायी गयी  हैं  ।  उनकी  प्रतियां

 संसदीय  पुस्तकालय में  रखी  हुई  जब  भी  स्थायी  स्थानों  में  जगह  खाली  होती  पात्र  व्यक्तियों

 को  स्थायी  घोषित  कर  दिया  जाता  परन्तु  ad  यह  है  कि  उनका  कार्य  a  ara

 जनक  होना  चाहिये

 वे  कर्मचारी जिनकी  सेवा  बे  कर्मचारी  जिनकी  वे  क्लासिक  जिनकी

 १०  aa  की  हो  चुको है  हआ श्व्ष  की  हो  चुकी है  सेवा  ३  वर्ष  की  हो

 चुकी
 है

 ee ee  AS  ES  Tape

 g2
 तृतीय  श्रेणी cn

 शू  र  SRL

 चतुर्थ  श्रेणी
 20%  Row  Roy

 तृतीय  श्रेणी--

 aaa  श्रेणी--

 भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  तमंचा  रियों  की  वेतनवृद्धि

 1९२०३.  श्री  स०  न  बनर्जी  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  die  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री

 महू  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 y

 १  जनवरी  से  प्रशासनिक  सुविधा  के  लिये  भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के

 क्मेंचारियों  की  वेतनवृद्धि  की  तिथियां  एक  समान बना  दी  गयी

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  के  किसी  area  के  अनुसरण  में  वैसा  किया गया

 उसके
 परिणामस्वरूप  कितने  कर्मचारियों  को  वित्तीय हानि  है  ;

 प्रत्येक  व्यक्ति  को  कितनी
 वित्तीय  हानि  हुई  ak

 उस  सम्बन्ध  में  क्या  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  सझ०  मो०  :  शौर

 नहीं
 ।  भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  कर्मचारियों  के

 वेतनों
 में  उपयुक्त

 तिथियों
 पर

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 ही वृद्धि  की  जाती  केवल  तृतीय  श्रेणी  की  दूसरी  डिवीजन
 क
 प्राविधिक  कर्मचारियों  के

 सम्बन्ध में  प्रारम्भिक  वर्गीकरण  तथा  आगे  के  पद  में  उन्नति  १  जनवरी  से  की  जाती  है

 इसलिये  उनके  वेतनों  में  वृद्धियां  भी  उस  तिथि  से  दी  जाती  हैं
 ।

 ये  सभी  बातें  परिपत्र

 mean  संख्या  ४३५  )  के  नियमों  के  ware  की  जाती  उनकी

 संसदीय  पुस्तकालय में  रखी हुई  हैं

 किसी  को  भी  नहीं  ।

 घौर  (=)  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 केन्द्रीय  सचिवालय  में  पदा  टीका  रियों  को  ae

 1 २०८९४,  थी  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  कया
 गृह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 4 EXE-fo,  शौर  १९६०-६१  में  केन्द्रीय  सचिवालय  में  संयुक्त

 उप-सचिवों we  wat  सचिवों  की  कुल  कितनी  आवश्यकता

 लगाया  गया

 Rev  में  और  इस  समय  (१)  क्षेत्र  कार्यों  के  लिये  शौर  (२)  सचिवालय  में

 उक्त  पदाधिकारी  कितनी  कितनी  संख्या  में

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  :  भाग  में  उल्लिखित

 पदाधिकारियों  श्रावश्यकतां  निम्नलिखित  कारणों  से  उत्पन्न हो  सकती

 (2)  अवकाश  ग्रहण ।

 (२)  पदाधिकारियों  का  अपने  qa  संवर्ग  में  प्रत्यावहन  ।

 (३)  नये  पदों  की  रचना  ;

 सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा  गया  है  जिसमें  बताया  गया है  कि  LEXE-Go  आर

 PEKO—|R  में  उक्त  (१)  भर  (२)  कारणों  से  कितने  पदाधिकारियों  की  श्राव्य कता

 होगी  ।
 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ७१]  तीसरे  कारण से  उत्पन्न होने  वाली

 मांग  के  सम्बन्ध में  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  ।

 उक्तपदाधिकारियों  में
 से  कोई  भी  पदाधिकारी  क्षेत्र-कार्यों  में  नियुक्त  नहीं है

 सचिवालय  में  १९४७  से  PeNE  तक  उनकी  संख्या  सभा-पटल पर  रखे  ग्  विवरण  में  दी  गयी

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ७१]

 इस्पात  के  कारखानों  में  चोरियां

 1२०९४.  श्री  मुरारका
 :

 क्या  खान  इंधन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या
 यह  सच  है  कि  हाल ही

 में  इस्पात  के  कारखानों  में  चोरियां  होने  के  कुछ

 एक  मामलों  की  रिपोर्ट  मिली  A @

 उनके  क्या

 salt  हैं
 गर

 किस-किस
 कारखाने  में  चोरी हुई

 ८  प्रंग्रेजी में
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 इसे  सम्बन्ध में  कितनी  कीमत की  वस्तुओं  की  चोरी

 हुई  है  भर  क्या-क्या
 कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 खान  इंधन  मंत्री  स्वर्ण

 शर  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  परिशिष्ट  ४

 अनवर  संख्या  92]  ।

 अपीलीय  सहायक  कमिश्नर

 1२०६६.  श्री  मरार का  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 व्या  ऐसे  कोई  झ्रांकड़े  रखे
 जाते

 जिनसे  यह  ज्ञात  हो  सके  कि  कितने  मामलों

 के  सम्बन्ध  में  भ्रामक  न्यायाधिकरण  ने  अपीलीय  सहायक  shed  के  areal  को  बदल

 दिया

 यदि  तो  क्या  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा  जायेगा  जिसमें  यह दि  बताया

 गया
 हो  गत  तीन  वर्षों  में  इस  प्रकार  के  कितने  मामलों  में  men  बदल  दिये  गये

 शौर

 जिन  अपीलीय सहायक  कमिश्नरों  के  रादेश  सबसे  अ्रधिक  बदले  गये  क्या

 उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गयी

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  श्र  कौर  सभा-पटल पर  एक

 विवरण  रखा  जाता  जिसमें  बताया  गया  है  कि  कितने  मामलों  में  अपीलीय  सहायक  कमिश्नरों

 eure  को  बदल  दिया  गया  था  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ७२]

 जब  तक  कि  इसका  कोई  झ्राघार  नहों  कि  किसी  अपीलीय  सहायक  afar

 रादेश  में  दुर्भाव  निहित  तब  तक  उसक  विरुद्ध  कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती  |

 पर  aaa  न्यायाधिकरण  द्वारा  दिये  जाने  वाले  सभी  आदेशों  का  पुनरीक्षण  किया

 जाता  कौर  किसी
 भी  सहायक  कमिश्नर  वाले

 सभी  कार्यों  का  मूल्यांकन  करते  समय  आयकर  न्यायाधिकरण  area  की  प्रतिक्रिया

 कोभी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 पुरातत्व  उड़ीसा

 1२०६७  पाणिग्रहण  क्या  वैज्ञानिक  गव  सांस्कृतिक-कार्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पुरातत्व  विभाग के  विकास के  लिये  FRKGHRKE  में  उड़ीसा

 सरकार  को  कोई  सहायता  दी  कौर

 यदि  तो  कितनी  सहायता  दी  गयी  है
 ?

 गवेषणा  site  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  डा०  म्‌०  पो ०

 नहीं  |

 प्रशन  उत्पन  नहीं
 हता

 |
 =o

 tat  भ्रंग्रेजी  में
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 दिल्‍ली  में  विनीत  पुलिस

 1२०६८. श्री  राम  कृष्ण
 कया  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 fe ॥

 क्या  दिल्‍ली  में  विनीत  पुलिस  रखने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्थापना

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्योरा
 है

 ?

 मंत्री  गो०  ब्०  प्त
 :  रोक  किसी  विशेष  विनीत  पुलिस

 के  सम्बन्ध  में  तो  कोई  प्रस्थापना नहीं  परन्तु  पुलिस  के  सभी  कोटि  के
 कर्मचारियों

 के  लिये

 श्रावक है  कि  वे  विनीत  रहें  ।

 भ्रन्तराज्यीय  कराधान  परिषद्‌

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 1२०९६.

 पंडित  हवा  ato  तिवारी  :

 qa  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe  एक  भ्रन्तरराज्यीय  कराधान  परिषद्‌

 स्थापित  करने  की  योजना  इस  समय  किस  स्थिति  में  है  ?

 वित्त  मंत्री  (sit  मोरारजी
 :  कर

 जांच  आयोग  द्वारा
 जिन

 भ्रन्तरराज्यीय  कराधान

 परिषद्‌ की  स्थापना  के  लिये  सिफारिश  की  गयी  उसका  काम
 तो  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद्‌  द्वारा  किया  जा  रहा  हैं  ।  इसलिये  परिषद्‌  की  कोई  आवश्यकता  अनुभव  नहीं  की
 गयी

 झमको  दिक्षा  शास्त्री

 1२१००.  झूलन  fag:  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 क्या  आन्ध्र  और  मैसूर  विश्वविद्यालयों  का  दौरा  करने  वाले  शारीरिक

 दिक्षा  शास्त्रियों  के  दल को  भारत  सरकार  यहां  बुलाया

 यदि  तो  उस  दल  ने  कोई  रिपोर्ट  पेश  की  ak

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  भारत  ने  Reys

 में  चार  aaa  शिक्षा  शास्त्रियों
 को  भारत  गेहूं  ऋण  शिक्षा  शैक्षणिक  श्रमदान-प्रदान

 के
 भ्रमित  यहां  बुलाया  था  ।  उनमे ंसे  एक  एक  शिक्षा  शास्त्री  को  चार

 भ्रर्थात  मैसूर  और  श्री  वेंकटेश्वर  में  भेजा  गया

 था  ताकि  वे  उन्हं  उनमें  सामान्य  दिक्षा  पाठ्यक्रम चलान  के  भ्रमित  व्यापक  पक्ष  के  सम्बन्ध

 में  परामशं  दे  सकें  ।

 नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 ह ा ce  आ

 मूल  हन ह] प्रत्रज  में

 Coutesy  Police
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 दिल्‍ली में श्रपराघ में  wae

 २१०१.  थी  विनती  मिश्र  :  कया  गह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  दिल्‍ली  में  विभिन्न  प्रकार के  भ्रपराधों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  नयी

 व्यवस्था  की  जा  रही  कौर

 यदि  तो  स्वरूप  क्या है  ?

 गुह-कार्यो  मंत्री  सो०  बन्०  जी  नहीं  t

 सवाल  नहीं  उठता  t

 रूपकला इस्पात  कार खान  म  दुर्घटना

 1२१०२.  थी  ध्ररविन्दु  घोषाल  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  EXE  में  रूपकला इस्पात  कारखाने  में  बन  रही  प्रयोगशाला की

 एक  दीवार के  टूट  जाने  के  कारण  कोई  दुर्घटना  हो  गयी  कौर

 यदि  तो  उनके  क्या  कारण  ह्  कितने  व्यक्तियों को  क्षति  हुई  है

 1  खान  कौर  इंजन  मंत्री  स्वर्ण
 :  श्र  ७

 WERE  को  लगभग  ५.३०  बजे  शाम  को  कारखाने
 के  मुकाम  पर  बन  रही

 सामग्री

 परीक्षण  प्रयोगशाला  की  इमारत  की  दीवार  के  टूट  जाने  से  एक  दुघंटना  हो  गयी

 दुर्घटना  की  जांच  करने  के  लिये जो  समिति  नियुक्त  की  गयी  उसने  यह  विचार

 प्रकट  किया  हे  कि  और  rater  निर्धारित  wes  के  अनसार  थे  तथा

 पर्याप्त  सुदृढ़  en  तो  केवल  संयोगवश  तथा  झ्राकस्मिक  थी  ॥  उस  दुर्घटना से

 ३  मिस्तरी  att  उनके  २  सहायक  मारे  गये  सम्बन्धित  ठेकेदारों  ने  कामगार  प्रतिकर  के

 लिये  कमिशनर  को  लिख  दिया है

 पुराने  क्रांतिकारियों का  सम्मेलन

 २१०३
 श्री  श्ररविन्दु  घोषाल  क्या  गुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 x
 क्या  सरकार

 ने  १९५८  में  दिल्‍ली  में  हुए  पुराने  क्रान्तिकारियों  क

 सम्मेलन  के
 लिये  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  ak

 यदि  नहीं  इसके  क्या  कारण

 गृह-कार्य  मंत्री
 ब०  गृह-कार्य  मंत्री  के  स्वविवेक  अनुदान  में

 से  सहायता  दी  गयी थी

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 426  (Ai)
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 टेलको  के  ट्रकों
 की  कीमतें

 1२१०४.  घोषाल
 :

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंग

 क्या
 जैसा

 कि
 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  ने  ५  १९४५८  को  बतया

 सेना  के  ट्रकों  की  कीमतें  निर्धारित  करने  के  बारे  में  ह लैक लकोਂ  रख  की  कोई  जांच

 प्रारम्भ  करने  वाली

 यदि  तो  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  (ait  रघु रा सेया  )  :  ait  (@)  सेना के  ट्रकों  की  कोमतों  के

 सम्बन्ध में  मैसर्स  टेलको  के  रुख  की  जांच  करने  का  कोई  इरादा  नहीं  क्योंकि इस

 समय  उनके  पास  ट्रकों  लिये  कोई भी  ast  शेष  नहीं  बचा है  ।

 बेसिक  ट्रैफिक  त्रिपुरा

 1२१०४.  श्री  बॉगशी  ठाकुर  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैँ  कि
 त्रिपुरा  के  दिक्षा  निदेशक

 ने  एक  सुझाव  भेजा है  जिसमें

 भारत  सरकार  से  यह  निवेदन  किया  गया है  कि  उसे  उस  भूमि  कौर  इमारत
 को  खरीदने

 की  अनुमति  देदी  जाये  जो  कि  इस  समय  त्रिपुरा  प्रशासन
 के  पास  feat  पर  है  शर

 जिसमें  इस  समय  बेसिक  ट्रेनिंग  कालेज  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 मंत्री  (T°  क्यूँ  लठ  श्रीमती )  ate  त्रिपुरा  प्रशासन ने  इंस

 प्रयोजन के  लिये  धन  के  लिये  भारत  सरकार  से  निवेदन  fear  था  श्र  भारत  सरकार

 we  राशि  दे  दी  है  ।

 हिमाचल प्रदेश  में  अध्यापक

 २१०६
 थ्री  पदम  देब

 श्री  स०  Wo  सामन्त

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९५८  में  हिमाचल  प्रदेश  में  कितने  seat  को  एक  सकल  से  दूसरे  सकल  में

 स्थानान्तरित किया  गया  ;

 इन  श्रघ्यापकों  को  यात्रा  भत्ता  देनें  पर  कितना  व्यय

 क्या  यह  सच  है
 कि

 प्राइमरी  स्कूल  के  बहुत  से  श्रघ्यापकों  को  ऐसे  स्थानों  पर
 स्तरित किया  गया  जो  Xo  मील  की  दूरी  पर  थे

 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )  (7)
 -  सूचना  एकत्र

 की  जा
 रही  है

 यथासमय  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 मूल  wast  में
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 हिमाचल  प्रदेदा  में  स्कूलों  क  भ्र ध्या पक

 श्री  पदस  देव

 २१०७.
 श्री  स०  चल  सामन्त

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  स्कूलों  के  अध्यापकों की  श्राचारण  सेवा

 सम्बन्धी  पुस्तकालयों  नहीं  मिल  सकीं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कई  एस०  टी०  श्रघ्यापकों  का  वेतन  क्रम  श्री
 तक

 निश्चित  नहीं

 किया  गया

 यदि  उपरोक्त भाग  कौर  का  उत्तर  हां  में  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  से  सुचना  एंकर  की  जा  रही  है

 मथा समय  लोक-सभा पटल  पर  रख  दी
 जाये  ।

 सेनिक

 २१०८.  श्री  पद्म  देव
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जिन  सैनिकों  को

 विदेश  में  अथवा  भारत  के  सीमा  प्रदेशों  में  राजनयिक  कार्यों  पर  लगाया  जाता  है  उन  के  आश्रितों  को

 सरकार किस  प्रकार  की  सहायता देती  है  ?

 प्रतिरक्षा-मंत्री  कृष्ण  मेनन  )  :  जब  परिवारों  को  सैनिक  सेविवर्ग  के  साथ  जाने  की  इजाजत

 नहीं  उन्हें  प्रायः  या  तो  सैनिकों  के  alae  सेवास्थानों  पर  मिले  सरकारी मकानों  में  रहने

 दिया  जाता  या  भारत  में  उनके  पसन्द  किये  स्थानों  पर  सरकारी खर्च  पर  भेज  दिया  जाता है  ।

 रुपया  पैसा  भेजने  की  सुविधायें  दी  जाती  हैं  कि  बिना  किसी  झंझट  के  को  गुजारे  के  लिये

 पैसा  पहुंचता रहे +  कुछ  शभ्रषवादों  को  छोड़  कर  उन्हें  सैनिक  कंटीनों  से  सामान  खरीदने की  भी

 सुविधा  दी  जाती है  ।  डिस्ट्रिकट और  स्टेट  कौर  एयरवेज़  बोर्डों  से  जिस  मामले

 में  वह  चाहें  सलाह  भी  ले  सकते  हैं  ।

 जम्मू  काश्मीर  या  जनरल  आफिसर  कलमाडी  श्रासाम के अ्रधीन के  पूर्वीय  सीमा  क्षेत्र  में  काम  कर

 रहे  सैनिक  वंग  की  मृत्यु  पर  उनकी  विधवाओं  को  साधारण  पेन्शन  के  कुछ  हालतों  में  कुटुम्ब

 उत्पादन भी
 दिया

 जाता  हिन्द  चीनी  a  सेवा  कर  रहे  सैनिक  सेविवर्ग  के  लिये  एक  बीमा  योजना

 चालू की  गई  है  जिसके  प्रधान  उनके  आश्रित  २०,०००  से  एक  लाख  रुपये  तक  का  एक  भ्  पद्य
 पाने के  योग्य हो  सकते  हैं  ।

 भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  लिये  सामान

 1२१०८.  श्री  हेम  राज  :  क्या  खान  श्र  ्  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  मास  पहले  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  लिये  लगभग  लाख

 fae  cast
 में
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उसमे ंसे  बहुत  सी  राशि  गबन  कर  दी
 गयी

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 खान  कौर  इंघन  मंत्री  स्वर्ण
 :

 जी

 ate  (7)  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें  मिली  हैं  प्रौढ़  उनके  बारे  में  जांच  की  जा
 |

 थी  सुबोध  सदा  :

 स०  चे  सामन्त : 1२११०.

 श्री  अजित  सिह  सरहदी  :

 क्या  बेटा  निक  गवेषणा  शौर  संस्कृत  तिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केद्रीय  ईंधन  गवेषणा  संस्था  ने  कोयला  तथा  लिग्नाइट  से

 तैयार  करने  का  नया  तरीका  निकाला

 क्या  इस  नये  उर्वरक  का  देश  के  किसी  भी  भाग  पर  परीक्षण  किया  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  कौर

 क्या  किसी  भूमि  परीक्षण  के  बिना  भी  यह  उवेरक  व्यापक  रूप  से  इस्तेमाल  किया

 जा  सकता है  ?

 गवेबणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  म०  मो०  :  हां  ।

 केन्द्रीय इंधन  गवेषणा  संस्था  ने  दो  उपाय  निकाले हैं  ।

 संस्था  के  केवल  एक  छोटे  से  भू-भाग  पर  ही  इस  का  परीक्षण  किया  गया  है
 ।

 ate  ठोस  परिणाम  तो  तभी  प्राप्त  हो  सकेंगे  जब  कि  बड़े  पैमाने  पर  उसके

 परीक्षण कर  लिये  जायेंगे

 amt  विद्रोही

 1२१११.  श्री  रखना सिह  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  २२  PeXE  को  मनीपुर  के  एक  गांव  में  भारतीय  सशस्त्र

 लिस  att  नागा  विद्रोहियों  के  बीच  गोली  चली  ak

 यदि  तो  इस  घटना  का  ब्योरा  कया  है
 ?

 मंत्री  गो०  ब०  कौर  २२  Pexe Hl Gfereg को  पुलिस

 के  एक  छोट  से  भर्ती-दस्ते जो  तमेंगलाँग  सबडिवीजन के  मोंगज्योंग खुल्लर  गांव  में  गया

 की  कुछ  नागा  विद्रोहियों  से  मुठभेड़  हो  गयी  थी  ।  यह  लोग  जैतून  हरे  रंग  की  वर्दियां  पहने  राइफलों

 कौर  स्टेशनों  से  लैस  थे  भ्र  aan  से  प्रचारक  गांव  में  घुस  ्य  श्रे  ।  पुलिस  को  गोली  चलानी

 पड़ी  विद्रोही  दो  राइफलें  कुछ  युद्धोपकरण  छोड़कर  घने  जंगल  में  भाग  गये
 ।  दोनों  पक्षों में

 से  कोई  भी  व्यक्ति  हताहत  नहीं  हुमा
 ।

 मूल  ग्रंग्रेजी  में
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 भारत  सरकार  की  छात्रवृत्तियां

 २११२.  श्री  रघुनाथ  fag
 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 2e¥a FWA Ih से  अरब  तक  भारत  सरकार  की  छात्रवृत्तियों  कितने  ने  दिक्षा

 और  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  तौर  अरब  भारत में  काम  कर  रहे

 उन  में  से  कितने  विदेशों  में  रह  गये  अथवा  बाद  में  वहां चले  गये  भर  वहां  नौकरी कर

 रहे  हैं  हवा  स्वतंत्र  रूप  से  अपना  कारोबार चला  रहे  हैं  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  शौर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 रायगढ़  लग

 1२११३.  श्री  क्या  वैसा  निक  गवेषणा  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या
 कोलाबा

 जिले  में  स्थित  रायगढ़  दुर्ग का  प्रबन्ध  केन्द्रीय  पुरातत्व

 विभाग
 के  हाथ  में  है

 में  इसकी  aaa ह  ब्र  नम्य  जप्त प्त यदि  तो  PRYG—US  PEYG—VE  के  लिये  सरकार  ने

 कितनी  रानी  मंजूर  की

 क्या  इस  दुर्ग  को  पर्यटक  केन्द्र  के  रूप  में  विकसित  करने  की  सरकार  की  कोई  योजना

 att

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा कया  है  ?

 गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री
 सर  मो०  :  जी

 PERV—Ns  G22  रुपये

 VEYG—YVE  GE vo  रुपये

 संघ  पुरातत्व  विभाग  की  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 मैसूर  का  केंद्रीय  उत्पादन-शुल्क  समाहरत्रलिय

 श्री
 द०  कट्टी :

 1२११४.
 श्री  साने  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मैसूर के  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  समाहरत्रालिय  के  बेलगांव  डिवीजन
 जहां  १९४४

 श्र

 से  १६५८
 तक  महार  रियायत  लाइसेंस  दिये  गये  कुल  कितना  तम्बाक्‌  का  चूरा*  जमा

 यदि  कूछ  कम  जमा  डा  हो  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?
 हि  ee ee  वसल

 मूर  में

 tRaygad  Fort.

 %Collectorate.

 aGleaned  Tobacco.
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 वित्तमंत्री  सोराबजी  मैसूर  समाहर्त्लिय के  बेलगांव  डिवीजन के

 महार  रियायत  लाइसेंस था  रि  पों  द्वारा  जमा  किये  गये  तम्बाकू  के  चूरे
 के  परिणाम के  सम्बन्ध  में

 सरकार  को  उपलब्ध  जानकारी  इस  प्रकार  है  :--

 _.-__§_-~  $$

 a  परिमाण  पिंडों  में में

 हजार

 RELY  दि  ०,०००

 PEXYy  २,६९६,०००

 १,  १०,००० Peug

 pee a)  १,  १६,०००

 geys  १,०६,०००

 इससे  पहले  के  विभागीय  जिनका  नष्ट  किए  जाने  का  समय  श्रा  नष्ठ
 कर

 दिये गये  हैं  |

 हाल के  कुछ  वर्षों  में  इस  के
 परिमाण

 में  जो
 कमी  होतीਂ  पाई  गयी  है  उस  के  कारण

 थे  बताये जाते  हैं

 (१)  बेलगांव  डिवीजन  में  तम्बाकू की  खेती  वाला  3.0  का  ५२,०००  एकड़  भूमि  का

 क्षेत्र  कम  होते  होते  2eyy  में  ३४,०००  एकड़  ही  रह  गया  है  |
 ~

 (2)  तम्बाकू के  क्षेत्र  में  कमी  हो  जाने  के  कारण  उत्पादक  wa  उस  घटिया किस्म
 की

 का  भी  उपयोग  करने  लगे  हैं  जिसका  अधिकांश  भाग  वे  पहले  छोड़  देते

 इस  प्रकार  महीनों  के  लिये  बचने  वाला  चूरा  ww  दिन  पर  दिन  कम  होता

 जा  रहा है  ।

 (३)  उत्पादक  oe  महारों  की  गतिविधि  जो  चूरे  के  साथ  साथ  बढ़िया  तम्बाक

 भी  चुरा  लिया  करते  कड़ी  नजर  रखने लगे  हैं  ।

 छोटी  बचत  रोज

 वारियर

 थी  को  डियाज 1२११४
 4

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि में अब में  अब  तक

 बैंकों
 या  aa  इसी  प्रकार  की  वित्तीय  संस्थाओं  की  रक्षित  अथवा  जमा  की  हुई  राशियों  के  हस्तांतरण

 से
 छोटी  बचत

 योजना
 में  कुल  कितनी  राशि जमा  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्री
 मोरारजी

 :  क्योंकि  नियोजकों  से  यह  अपेक्षित  नहीं  होता  कि  ये
 अपने  निक्षेपों

 के  स्रोत  प्रगट  इस  लिये  झ्रपेक्षित  जानकारी  देना  संभव  नहीं  है  ।
 मीट  ल  मामा

 अंग्रेजी  में
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 ~~
 उड़ीसा  स  श्री  दिवसों

 1२११६.  श्री  संगण्णा :  क्या  वैज्ञानिक  ्  कौर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  के  आदिवासियों  का  मानव  शास्त्रीय  सर्वेक्षण  और

 अघ्ययन  करने  के  लिये  कोई  समिति  बनायी

 (a)  यदि तो  क्या  इस  समिति  नें  2e¥s  के  बाद  बाले  भाग  में  उड़ीसा  का  दौरा

 किया  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला है  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  श्र  संस्कृत  तिक-कार्य  उपमंत्री  स०  सो ०  :
 जी  नहीं ।

 (7)  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 घिदेदा  भेजे  गये  प्रतिनिधि-मण्डलों  पर  व्यय  की  गई  बिदेशी  मुद्रा

 २११७.  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  किल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  TT  rg  ५५  से  १९४५८

 तक  संघ  सरकार शहरों  राज्यों  द्वारा  भेजे  गये  श्र  गैर-सरकारी  प्रतिनिधि-मंडलों  पर  कितनी  बिदेशी

 मुद्रा व्यय  की  गई  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :  विदेशी मुद्रा  नियंत्रण  के  बारे  में

 जो  आंकड़े मौजूद  उनसे  यह  पता  चलता  है  कि  किन  कामों  के  लिये  कितनी  विदेशी  मुद्रा दी  गयी  ॥

 उन से  यह  पता  नहीं  चलता  कि  केन्द्र  या  राज्य  सरकारों की  कौर  से  या  गैर-सरकारी तौर  पर  दूसरे

 देशों  को  भेजे  जाने  वाले  प्रतिनिधि-मण्डलों  पर  अलग-ग्रहण  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्चे  हुई  ।  भारतीय

 रिज  बैंक  द्वारा  रखे  जाने  वाले  आ्रांकड़ों  के झ्रतसा ्  १९५५  से  १९५८  तक  के  वर्षों

 में  कामਂ  के  लिये  ५८ .  ३६  लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  दी  गयी  ।

 mea  afar के  wat  चलाये  गये  मुकदमे

 श्री  दलजोत  सिह  :

 1२११८.
 st  कोरटकर  :

 कया  गुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  १९५८  अस्पताल  भ्रंघिनियम  के  ots  कुल  कितने  व्यक्तियों  पर

 मुकदमे  चलाये  गये

 कितने  व्यक्ति  दोषी  ठहराये
 गये  ?

 गृह-कार्यो  मंत्री
 गो०

 ब०  :  शौर  )  :  ट  )

 १९५५  के  उपबन्धों  को  लागू  करने  के  लियें  राज्य-सरकारें  उत्तरदायी  लेकिन  उन  से  कहा  गया

 है  कि  वे  के  क्रियान्वित  के  सम्बन्ध  में  सावधिक  विवरणियां  दिया  करें  ।  वर्ष  gays

 का  समेकित  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ७४]

 faa  अंग्रेजी  में
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 दिल्‍ली  में  कटपीस  के  व्यापार  में  ठगी  के  मामले

 ह 1२११९. श्री  ree

 गुह-कार्य  मंत्री  १२  2ENE  के  अ्रतारांकित प्रदान  संख्या  4.0  के
 उत्तर

 के
 सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  १९४५७  बौर  Rex  में  दिल्‍ली  में  पुलिस  ने  कटपीस  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  घोखा-घड़ी

 और  ठगी  के  कितने  मामले  दर्ज  झर

 इन  ठगों  का  कार्य  करने  का  ढंग  क्या  था  ?

 गाह-कार्यो  मंत्री  गो०  न्०  Ta)

 रू  ५७

 १९५८  ‘  €

 बताया  जाता है  कटपीस  के  व्यापार में  नाप  के  नहीं  वरन्‌  तौल  के  आघार  पर

 बेचा  जाता  है  ।  कपड़ा  तौलने  ale  में  ही  बेईमानी  कर  ली  जाती  है  ।

 अन्दमान  प्रौढ़  निकोबार  समूह  में  बसने  वाले

 1२१२०.  श्री  जीत  सिंह  सरहदी
 :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 gays  के
 अन्त

 तक
 अन्दमान

 ate  नीकोबार द्वीप  समूह  में  कुल  कितने  परिवार  बसे

 ak

 ये  परिवार  किन-किन  राज्यों  से  ara हैं  ?

 क
 उपमंत्री

 क  2,283  परिवार  ।

 इन  परिवारों  का  राज्य-वार  व्यौरा  इस  प्रकार  है
 :

 पश्चिमी  बंगाल  RLV

 केरल  १२५

 मद्रास  ह  १२

 बर्मा  के  निष्क्नांत  व्यक्ति

 माही  )

 जोड़
 UWRER

 गह

 e  5.4
 व्यय

 1२१२१.  श्री  राजेन्द्र  सिह  :
 कया  गुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (¥)  2eus  के  बजट  में  मांग  ६५  के  उप-शीर्षक  (४)  के  अधीन  जिस  राशि

 का  उपबन्ध  किया  गया  था  क्या  वह  दी  जा  चुकी

 1  मूल  अंग्रेजी में



 २७  १८८०  लिखित  उत्तर  BVGE

 यदि  तो  उन  मदों  का  ब्यौरा  क्या है  जिन  पर  वह  राशि  व्यय  की  गयी है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०
 ब०  पन्त  :  कुल दी  गयी  राशि  ate  उस  के

 ब्यौरे का  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।  परि  बिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ox]

 कैन्टीन  संघ

 TAR.  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कैन्टीन  कर्मचारी  संघ  ने  यह  शिकायत  की  है  कि  साउथ  ब्लाक

 दिल्ली  में  केन्द्रीय  सचिवालय  के  जो  कैन्टीन  गृह-कार्य  मंत्रालय द्वारा  विभागीय  तौर  पर

 चलाये जा  रहे  हैं  उन  में  दिल्‍ली  दूकान  तथा  संस्थापन  प्रीमियम  के  उपबन्ध  लागू  नहीं  किये

 aire

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही की  जाने  वाली  है  ?

 उपमंत्री  श्रद्वा  )
 :  कैंटीन  के  कर्मचारियों  से  उन  की  नियुक्तियों

 की  wat  और  काम  के  भविष्य  निधि  की  स्थापना  इरादी

 के  विषय  में  कुछ  ५  प्राप्त हुए  हैं

 कर्मचारियों
 को  श्रोवरटाइम  का  भत्ता  पहले  ही  मिलता  है

 |  इन  कैन्टीन ों  का

 पुनर्गठन  किया  जा  रहा  है  श्र  जो  अभ्यावेदन  चुके  हैं  उनका  रखते  हुए  मौजूदा  नियमों

 शादी का  पुनरीक्षण किया  जायगा

 आदिस  जातियों  का  कल्याण

 श्री  इतने बेक
 २१२३.

 श्री  ao  ह ५  गो डसो रा  :

 क्या  गह-कार्य  मंत्री  १०  Xe  के  अ्रतारांकित प्रइन संख्या प्रदान  संख्या  ८०१  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्राचीन  जातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  केन्द्रीय  मंत्रणा  ars  at  सिफारिश

 पर  राज्य-सरकारों राज्य-क्षेत्रों  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  संबंधित  सिफारि दा  के  बारे  में  राज्य-सरकारों

 राज्य-क्षत्रों  से  wa  तक  मिली  जानकारी  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जात  है

 af farez  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ७६]

 dian  समवाय  १९४९

 1२१९४.  श्री
 मणियंगाइन

 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बैंकिंग समवाय  १९४९  के  लागू  होने  के  बाद  से  केरल  राज्य

 कोचीन  क्षेत्र  के  कितने  tat  ने  भारत  के  बैंक  से  लाइसेंस  के  लिये  आवेदन  किया  कौर

 कितन  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  कौर  कितनी  श्रेणियां
 नामंजूर  कर

 दी
 गयी  हैं

 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  G9  ।

 लि aa

 faa  म्रंग्रेजी में
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 बैंकों  को  लाइसेंस दिये  गये  हैं  लेकिन  २७  को  लाइसेंस देने  से  इन्कार कर  दिया

 गया  ३०  बैंकों  ने  झपन ेको  नौन-बैंकिंग  समवायों  में  परिवर्तित  कर  लिया  या  अपना

 समापन कर  दिया  है  अथवा  प्रत्यक्ष  काम  बन्द  कर  दिया  शव  १०६  बैंकों  की  aia

 श्री  भी  विचाराधीन हैं  ।

 त्रिपुरा  में  का करा बन  का  बेसिक  कालेज

 1२१२५  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा में  काकराबन  में  एक  दूसरा  बेसिक  कालेज  शुरू  किया

 गया है  ;

 यदि  तो  उसके
 भ्रघ्यापकों

 तथा  अन्य
 कर्मचारियों

 कौर  उपकरणों  के  लिये  धन

 किस  वित्तीय  वर्ष  से  दिया  श्र  व्यय  किया  गया

 इस  ट्रेनिंग  कालेज  में  इस  समय  कितने  विद्यार्थी

 इस  कालेज  के  लिये  अब  तक  कुल  कितने  लेक्चरार  नियुक्त  किये  गयें  हैं  ;
 कौर

 )  इन्हें कब  नियुक्त  किया गया  था  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  से  लोक-सभा  पटल  पर

 एक  विवरण  रखा  जाता  हैं  ।

 विवरण

 यह  मंजूर  हो  चुका  है  पर  शुरू  नहीं  उमा ह

 उपकरण  FeYV—Ns  के  कौर  अचघ्यापक तथा तथा  कमेंचारी we  उपकरण

 Cas  AG—¥E  के  वित्तीय  ag  से

 एक
 भी

 नहीं

 तीन  लेक्चरर  ।

 R—8— FENG  RHP VRUE  भर  PRI ENE  को ।

 जीवन  बीमा  निगम

 थ्री  भ्र निरुद्ध  सिह
 1२१२६

 f  गे सती इला  पालचौघरी

 बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  ने  अ्रपने  व्यवसाय के  विस्तार  के  लिये  एक

 पंचवर्षीय योजना  बनायी  कौर

 यदि  तो  उसका  .  ब्यौरा क्या  है

 tien  मे मंत्री

 मोरारजी  जी  एक  कार्यक्रम  की  योजना

 गयी  है

 नान

 मूल  ग्रेजी में
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 (a)  निगम  पांच  वर्ष  में  धीरे-धीरे  कर के  नपे  व्यवसाय  का  परिमाण  १०००  करोड़

 रुपये  प्रति  वर्ष  तक  ले  भराना  चाहता  है  कौर इन  पांच  वर्षों  में  से  प्रत्येक वर्ष  के  लक्ष्य  इस  प्रकार

 i

 रुपये  करोड़ों  में

 ZEKE  Wey

 REKo  प२५४

 दद् PER

 १८६२  ८२०

 2R2 रे  2000.0

 अंग्रेजी माध्यम  वाले  स्कूल

 1२१२७.  श्री  जाघव :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रत्येक संघ  राज्यक्षेत्र  में  अंग्रेजी  माध्यम  वाले  कुल  कितने-कितने स्कूल

 क्या  यह  सच  है  कि  facet में  अंग्रेजी  माध्यम  वाले  स्कूलों की  बड़ी  मांग  हैं  ;

 १६४६-५७ में  दिल्‍ली  में  इस  प्रकार  के  कुल  कितने  सकल

 दिल्‍ली  में  ऐसे  स्कूलों  के  छात्र-छात्राओं  की
 संख्या  कितनी-कितनी  कौर

 (=)  दिल्‍ली  में  इस  प्रकार  के  स्कूलों  की  महावारी फीस  कितनी  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  श्र  अपेक्षित  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  यथासमय  सभा  पटल  पर  दी  जायेगी  ।

 इस  बात  का  पता
 लगाने

 के  लिये  कि  दिल्‍ली  में
 अंग्रेजी  माध्यम  वाले

 स्कूलों  की

 बड़ी  मांग  है  या  कोई  सर्वेक्षण  तो  नहीं  गया  लेकिन  यदि इस  बात  के  झ्राधार  पर

 निर्णय  किया  जाये  कि  दिल्‍ली  के  अंग्रेजी  माध्यम  वाले  स्कूलों  में  बड़ी  भीड़-भाड़ रहती  है  AK

 प्रवेश  पाने  के  इच्छुक ों  की  बड़ी  लम्बी  प्रतीक्षा-सूची  रहती  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इन  स्कूलों

 की  मांग  बनी हुई  है  ।

 मैसूर  का  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  aE  ates

 द०  श्र०  कट्टी :

 दिये 1२१२८.

 श्री  बालासाहेब  सालुंके

 क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मैसूर के  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  समाहरत्रलिय  में  अनुसूचित  जातियों  के  कुल  कितने

 क्या  maha  जातियों  के  लिये
 सुरक्षित  स्थान  उन्हीं

 को  दिये  जाते
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 यदि  तो  प्रत्येक  ग्रेड  में  एस  कितने-कितने  प्रतिशत  कमंचारी

 सुरक्षित  स्थानों  के  कोटे  को  पूरा  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्री  मोरारजी  :
 मैसुर  के  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  (०

 में  अनुसूचित  जातियों  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  ६८  है  ।

 जी  नहीं  ।  रक्षित  स्थानों  में  विहित  प्रतिश्त संख्या  में  उनकी  नियुक्ति  करना  संभव

 नहीं  हुमा  |

 जिन  tet  पर  सीधे  भर्ती
 की  जाती  जिन  में  स्थान  सुरक्षित रहते

 ज a  anni
 उन  में  अनुसूचित  जातियों  के  कमेचारियों की  प्रतिशत  संख्या  नीचे दी  जाती  है

 ——

 कुल  कर्मचारियों  saw  मनु  प्रतिशत  संख्या
 qs  की  संख्या  का  के  कर्मचारियों  का  टिप्पण

 की  संख्या  २  देखिय े)

 arctic  frit  श्रेणी  Qc  एक  भी  नहीं  g  ५  प्रतिशत

 VE  ६०  प्रतिदिन  प्र  ®.9 ७  प्रतिशत

 सब  त्र  बट
 २०१

 १००  प्रतिशत  १६  ८  प्रतिशत

 ऊपर डिवी  ०  कलक  9  ३३"/,  प्रतिशत
 3  2  प्रतिशत

 sk  १००  प्रतिशत  न  १०  ३  प्रतिशत

 २६  १००  प्रतिशत  x  9.9  प्रतिशत स्तनों  टाइपिस्ट

 ह
 ५१२  १००  प्रतिशत  XX  ३  प्रतिशत

 नोट  I—TyA Hay F CATAT IX श्रेणी  के  स्थानों  पर  भर्ती  संध  लोक-सेवा झ्रायोग  ata  झ्र खिल

 झा घार  पर  ली  जाने  वाली  प्रतियोगिता परीक्षा  के  आधार पर  की  जाती  है  इस

 प्रत्येक  समाहत्रीलिय  के  लिये  पृथक  स्थान  सुरक्षित  नहीं  किये  जाते  ।

 नोट  Jaa  जातियों
 के

 कर्मचारियों
 की  प्रतिशत  संख्या  विभिन्न  ग्रेडों  के  कुल

 कर्मचारियों  की  संख्या  के  झ्राघार  पर  निकाली  गयी  है  इसलिये  सीधी  भर्ती  के

 रक्षित  कोटे से  उसका  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  ।

 रक्षित  कोटे  को  पूरा
 न

 करने  का  कारण  यह  है  कि  उपयुक्त  करमचारी  नहीं
 मिल े।

 (१)  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  से  यह  ate कर  कि  उन  के  चालू  रजिस्टरों  पर  भ्रनुसूचित
 जातियों

 के
 उम्मीदवारों

 के  जितने नाम  हों  उन्हें  (२)  राज्य  के  अ्रनुसूचित  जाति  संघ  को

 लिखकर  कौर  (३)  प्रत्येक  परीक्षा  के  समय  परीक्षा  सम्बधी  सूचनायें  बंगलौर  के  महत्वपूर्ण
 दफ्तरों

 में
 लगवाकर

 इस  बात  का  प्रत्येक  सम्भव  प्रयास  किया  गया  कि  अधिक  से  अधिक  श्रनसूचित
 जातियों  के  उम्मीदवारों  को  भर्ती किया  जाये  ॥

 विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  विनियमों  का  उल्लंघन

 २१२६.  श्रीमती
 रेणु  चक्रवर्ती

 :  क्या  faa  मंत्री  १७  Peue  के  तारांकित

 प्रदन  संख्या  ३२८ के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इंडियन

 एक्सप्रेस के  डाइरेक्टर

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री बी०  डी०  गोयनका  के  खिलाफ  विदेशी  ५ च्  सम्बन्धी  विनियमों  के  उल्लंघन  के  मामले  में

 किस  श्रेणी  के  अधीन  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 वित्त  मंत्री  सोराबजी  देसाई  ):  व्यान  २०  RENE  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  ६१४  के  उत्तर  में  दिय  गये  अ्रनुबन्ध  की मद  २३  कौर  २४  की  प्राकृत  फिया  जाता

 है  जिन  में  श्री  बी  ०  डी०  गोयनका  के  विरुद्ध  चलाये  गये  दोनों  मुकदमों  कौर  उन  पर  किये  गये  जुर्मानों

 का  विवरण  दिया
 गया  था  ।

 aa  जो  पुछताछ  की  जा  रही है  वह  इस  प्रश्न  से  सम्बन्धित 2
 कि

 क्या  उन्हें  ब्रिटेन
 में  एसी  कुछ  राशियां  प्राप्त  हुईं  थीं  जो  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  विनियमों  के  अनुरूप

 नहीं थी

 लोहा  कौर  इस्पात  समकरण  निधि  सें  से  भुगतान

 1२१३०.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 क्या  खान  झ्र  इंधन  मंत्री  १७  Reve

 के  तारांकित  प्रशन  संख्या  ३४६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  कीਂ  करेंगे  कि  :

 EUS PRUs से  O45  तक  वर्ष  में  इस्पात  समकरण  निधि  में  से  टी०  सी०  ए

 कार्यक्रम  के  अधीन  कितने  हस्ती  तथा  आनुषंगिक  प्रभारों  का  भुगतान  किया

 १९५५ से  १६५८  तक  वर्ष  में  )  मूल्य  तथा  लेखा  डिवीजन  संगठन  की  लागत

 कितनी-कितनी  ar

 उसी  अवधि  में  पुनर्वेल्लन  करने  वालों  को  कितना  भूगतान  किया  गया  ?

 ara att  इंधन  मंत्री
 eat

 से
 यह  जानकारी नीचे

 दी  जाती  है  —_—

 Rexx  १९५६  १९५७  28xs

 )  )

 टी०  सी०  ए०

 कार्यक्रम के

 अधीन  हस्ती

 आनुषंगिक

 प्रभार  %,00 g,€e5 ५८  BER  EKG  GIP, Uy  ROE

 मूल्य  तथा

 लेखा  डिवीजन

 संगठन  की

 लागत  ३६८  ५८,४७'७६  ¥¥0,233  CCS,  43.0  AVE,  Soy

 पुनर्वास  ने
 करन

 को
 गये

 भुगतान
 बमन  नह

 ३,४०४.  088
 पना  net  cores

 COR  LER  YoY, Ro  करे  ह

 wa  में
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 बटालिक  व  प्राविधिक  दाब्दावली

 1२१३१.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सभी  भारतीय  भाषाओं  में एक  समान  वैज्ञानिक  तथा  प्रविधिक  शब्दावली

 विकसित  करने का  सरकार का  कोई  प्रस्ताव  श्र

 यदि  तो  इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है  या  करने  का  विचार

 किया जा  रहा  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ato  हिन्दी  में  ए  क  समान  वैज्ञानिक

 तथा  प्राविधिक  शब्दावली  विकसित  करने  के  fea  यथासंभव  अधिक  a  अधिक  wear

 प्रादेशिक  भाषाओं  में  भी  अपनाया  जा  2EXo  में  भारत  सरकार  ने  एक  वैज्ञानिक  दीपावली

 बोर्ड की  स्थापना  की  थी  ।  यह  कार्य  चल  रहा  है  ।

 तेल  विशेषज्ञों द्वारा  मद्रास  का  दौरा

 1२१३२.  श्री  इलयापेरुमाल  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  राज्य  में  तेल-संसाधनों  का  पता  लगाने  के  लिये  सरकार ने  तेल  विशेषज्ञों

 को  भेजा  शर

 यदि  तो  ये  मद्रास के  किन-किन  स्थानों  में  गये थे  ?

 far  att  तेल  मंत्री  Fo  दे०  :
 जी  हां

 मद्रास  राज्य  में  कड्टालोर  शर  सीनियर  क्षेत्रों  में  ।

 भवन-निर्माण  परियोजना  दल  का  प्रतिवेदन

 1२१३३.  श्री  प्र०  चल  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  परियोजनाश्रों  सम्बन्धी  समिति  के  भवननिर्माण  परियोजना

 दल  के  निमंत्रण पर  भवन
 तथा

 सं
 रचनात्मक

 निर्माण  के  एक  इतालवी  विशेषज्ञ  २५  PEKE

 को  दिल्‍ली १  थे  ;

 यदि  तो  किस  प्रयोजन  के  कौर

 उनकी  यात्रा  पर  कितनी  राशि  व्यय  हुई
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :

 जी

 डा०  मोरारजी  पुल-निर्माण  शर  संरचनात्मक  इंजीनियरिंग  के  श्रन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति

 प्राप्त  विशेषज्ञ हैं  ।  उन्हें  योजना  परियोजनाओं  सम्बन्धी  समिति  के  भवन-निर्माण  परियोजना

 दल
 ने

 भ्र पने  रामक्ष
 आयी  पुल-इंजीनियरिंग  सम्बन्धी  कुछ  सदस्यों  पर  इस  दृष्टि  से  परामर्श

 के  लिये  आमंत्रित  किया था  कि  भारत में  पुलों  के  निर्माण में  अधिक  A  अधिक  बचत  कौर

 कुशलता
 सुनिश्चित  हो  जाये  ।



 २७  १८८०  सभा-पटन  पर  रखें  गये  पत्र  RAVEN’

 इस  विशेषज्ञ  ने  कोई  coma  शुल्क  नहीं  लिया  कौर  सरकार  का  व्यय  केवल  इन

 यात्रा  रंदा  में  की  गयी  यात्रा  शर  रहने  के  सम्बन्ध  में  हुमा  है  ।  रुपयों
 में  कुल  व्यय  Loo

 का  विदेशी  मद्राद्मों  में  कुछ  भी  भुगतान  नहीं  करना  पड़ा
 ।

 पंजाब  में  भ्रनुसुचित  जातियों  ate  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  लिये  बस्तियां

 1२१३४.  थ्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अनुसूचित

 जातियों  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  बस्तियों  का  निर्माण  करने  के  लिये  १६

 में
 केन्द्रीय  सरकार ने  पंजाब  सरकार को  कुल  कितनी  राशि दी  है  ?

 उपमंत्री  :  राज्य  की  योजना  कौर  केन्द्र  चालित  कार्यक्रम

 दोनों  में  ही  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  कल्याण  की  योजनाओं  के
 अधीन  बस्तियों

 के

 का  कोई  उपबन्ध नहीं  है  ।  इस  समय  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  ग्र नू सुचित  जातियों  के

 बस्तियों  का  निर्माण  करने के  लिये  १€  YE—Fo F fHarar में  कितना  उपबन्ध  किया  गया  है  क्योंकि  Pex

 ६०  में  योजना  में  विशिष्ट  योजनाओं  के  लिये  किये  गये  भ्रावंटनों  का  ब्यौरा  पंजाब  सरकार  से

 मिला है

 दूसरे  कार्यालयों  में  भेजे  गये  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  हमें चारी

 २१३५.  श्री  पांडे  :  क्या  गुह-का  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 +  :

 2EXE  में  अरब  तक  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  कितने  पदाधिकारी  दूसरे  कार्यालयों  में  भेज

 गये  कौर  उनके  पद  क्या  अर

 उन्हें  प्रतिनियुक्ति  भत्ते  के  रूप  में  कुल  कितनी  रानी  दी  भ्र

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :
 कोई  नहीं  ।

 (@)  सवाल  नहीं

 PE  PD

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 हिन्दुस्तान  स्टोल  प्राइवेट  लिमिटेड  का  चार धिक  प्रतिवेदन

 खान  इंधन  मंत्री  स्वरण  fag):  मैं  समवाय  EXE  की  धारा

 & 38 HY STATA
 की

 उपधारा  (१)  के  भ्रन्तगंत  हिन्दुस्तान  स्टील  प्राइवेट  लिमिटेड  की  वर्ष  PeYO—¥S  के  वारिक

 प्रतिवेदन  की  एक  लेखा-परीक्षित  लेखे  सहित  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  १३०३/४४]

 बम्बई  ग्रामोद्योग  बोर्ड  श्रादेदा

 flees  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  मैं  भ्रन्तरज्य  निगम  EX:

 की  धारा  ४  की  उपधारा  (५)  के  अन्तरगत  दिनांक  १३  १९५९ की  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  कार  २००
 में

 प्रकाशित
 बम्बई  ग्रामोद्योग  बोर्ड  )'  PEXE  की

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 अ
 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०

 १३०४/५४]

 मूल  भ्रंग्रेजी
 में
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 राज्य-सभा  से  संदेश

 सचिव  :  मुझ  सभा  को  यह  बताना  है  कि  मुझे  राज्य-सभा  के  सचिव  से
 निम्नलिखित

 area

 प्राप्त  हुआ  है

 लोक  सभा
 को  यह  बताना  है  कि  राज्य  सभा ने  ११  2exe Hl BIT की  बैठक

 में  संसद  १९५८  जिसमें  लोक-सभा ने  अपनी

 २४  PExE  की  बैठक  में  निम्नलिखित  संशोधन  कौर  किये  स्वीकार कर

 लिया  है  :

 भ्र चि नियमन  सुत्र

 (१)  पृष्ठ  १,  पंक्ति  १  में  ‘Ninth  Year’  के  स्थान  पर
 ‘Tenth

 Year  शब्द  रखे  जायें  ।

 खड़  र

 (२)  पृष्ठ

 S9’\  _
 पंक्ति  २  (  wap  हटा  दिया

 पंक्ति  ५  हटा  दी  जाये  ।

 (2)  पृष्ठ  १,  पंक्ति ४  में  (2845)  के  स्थान  पर
 1959  (१९५९)  ट्रक

 रखें  जायें  ।

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 अड़तीसवाँ  प्रतिवेदन

 सरदार  हुक्म  सिह
 :
 मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 का  अ्रड़तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता हूं

 लोक-लेखा  समिति

 प्रतिवेदन

 श्री  श्र०  ध: ह ०  मैं  दिल्‍ली  सरकार  के  वर्ष  PEQVRH RY  शौर  PEXN—NE

 विनियोग  लेखें  तथा  वर्ष  PEYT—VY  के  वित  sa  ate  तत् सम्बन्धों  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदनों

 के  बारे
 में  लोक  लेखा

 समिति
 का  तेरहवीं  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता हूं  ।

 प्राक्कलन  समिति

 बयालीसवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  तिय मल राब  :  मैं  प्रतिरक्षा  मंत्रालय--म्ायुघ  कारखानों

 सम्बन्धी  विषय  are  के  बारे  में
 iil  bid

 के  पचपन कें

 wast में



 र७  १८८०  अवदानों  की  मांगें  Rve

 श्रतिवेदन में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  का

 बयालीसवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हुं  ।

 अनदानों की  ५५ माग

 विधि  मंत्रालय

 pret  महोदय :  सभा  श्री  विधि  मंत्रालय  की  मांग  संख्या  ७०  कौर  ७१  पर  चर्चा  करेगी

 जो  सदस्य  झपने  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  उनकी  संख्या  १५  मिनट  के  अन्दर

 सभा
 पटल  पर

 दे  दें
 ।

 सम्बन्धित  सदस्यों  के  सभा  में  उपस्थित  रहने  तथा  कटौती
 प्रस्तावों  के  अन्यथा

 ग्राह्म  होने  पर  उन्हें  प्रस्तुत  gar  art  लिया
 जायेंगी

 ।

 aa  renege  के  Fed  afa  stare  ot  eer  को  fret  nt  eg  को  में
 प्

 वानर तवन  तट  टट

 मांग  की  area  रानी

 IS  ee  er  ट  आल  त  ता

 9०0  वधि  मंत्रालय  २३,७०,०००

 92.0  निर्वाचन
 मन  eee  sew

 RX,  000
 enaeniieeenamal

 श्री  खाडिलकर  :  भारत  में  विधि  व्यवस्था  लागू  होने  के
 ८०

 ्

 तथा  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  १०  वर्ष  पहली  बार  विधि  आयोग  के  रूप  में  भारत  के  प्रसिद्ध

 न्याय  शास्त्रियों  को  यह  मौका  मिला कि  वे  भारत  की  विधि  व्यवस्था  का  पुनरीक्षण कर  सकें  ।  यह

 एक  एतिहासिक  तथ्य  फ्रांस की  क्रांती  के  पश्चात  भी  ऐसी  ही  wasn  अ्रतुभव  की  गई

 थी  are  नपो लिया निक  संहिता  का  निर्माण  किया  गया  था  ।  रूस की  क्रांती  के  पश्चात  भी  वहां

 की  विधि  व्यवस्था  में  मामूल  परिवर्तन  करने की  आवश्यकता  अनुभव की  गई  ।  तथापि  भारत  में

 विधि  झ्रायोग  ने  शापने को  एक  संकीर्ण  दायरे  तक  ही  सीमित  रखा  ।  उन्होंने  न्यायाधीशों  की  प्राय

 पद  निवृत्ति  वेतन  इत्यादि  के  बारे  में  तो  बहुत  विस्तार  से  विचार  किया  है  तथापि  व्यवस्था

 में
 बुनियादी  परिवर्तन

 करने  की  झावइयकता नहीं  समझी  गयी  है  ।  मेरे  विचार से  भारत  में  भी

 एक  महान  सामाजिक
 क्रांति

 हुई  है  इसलिये  यहां  की  विधि  व्यवस्था  कौर  प्रशासन  में  बाधा  भूत

 परिवर्तन करने  की  श्रावश्यकता  है  ।

 तथापि
 विधि  arta  ने  इस  समस्या  पर  गहराई  से  नहीं  सोचा  है  |  वे  इस  faze  पर

 तो  अवश्य  पहुंचे हैं  कि  कहीं  पर  कोई  त्रुटि  है  लेकिन  उसके  उपचार  के  सम्बन्ध में  क्या
 किया

 जाये  इस  पर
 गम्भीरता

 से  विचार  नहीं  किया  गया
 राज  की  सामाजिक  पृष्ठभूमि  तथा

 ब्रिटिश सरकार  द्वारा  चलायी  गयी  औपनिवेशिक  विधि  प्रक्रिया  के  बीच  गहरी  खाई  पैदा  हो  गई

 है  ।  यह  प्रथा  हमारी  सामाजिक  श्रावश्यकतायों  की  पूति  नहीं  कर  सकती है  हमें  केवल

 छुटपुट  परिवहन  करने के  स्थान  में  इस  व्यवस्था  में  व्यापक  are  श्राघारभत  परिवर्तन  करना

 हा
 होगा ।

 मल
 अंग्रेजी  में

 426  (Ai)



 ayes  १८  yey’

 mam ने  यह  सुझाव  दिया है
 fe  उच्च-न्यायालयों

 के  न्यायाधीशों  की  नियुक्तियां

 न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायाधीशों  तथा  उच्चतम  न्यायालयों  के  द्वारा  होनी  चाहियें  +

 सरकार  को  केवल  परामर्शदाता  की  हैसियत  से  काम  करना  चाहिये  ।  मैं  इसका  समर्थन  नहीं  करता

 हमारे  संविधान  में  यह  स्पष्ट  उपबंध  है  कि  न्यायपालिका  विधान  मंडल  के  अधीन  रहेगी  ।

 इसका  अनुसरण  किया  जाना  चाहिये  ।  इसका  दूसरा  कारण  यह  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के

 न्यायाधीशों को  अपने  कार्यों  के  निरीक्षण  का  समय  नहीं  रहता  है  ।  यही  कारण  है  कि  केवल  टेक्नीकल

 त्रुटियों  के  कारण  समस्त  पंचाट रह  कर  दिया  जाता  है  ।  उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीश  भले

 ही  रखने  कार्यों  में  निपुण  बुद्धिमान  कौर  ईमानदार  हों  तथापि  वे  सामाजिक  प्रगति  तथा  देश  के
 सामाजिक  seat  के  प्रति वे  पुरी  तरह  जागरूक नहीं  हैं  कौर वे  समाज  से  पृथक रहे  हैं  ।  उनकी

 अपनी  व्यवहार  संहिता  है  पौर वे  उस  के  श्रतुसार रहते  हैं  ।  निःसन्देह  उन्हें  अधिकार  है  कि  वे  इन
 का  निर्णय  करें  कि  क्या  हम  संविधान  का  उल्लंघन तो  नहीं  कर  रहे  हैं  या  हम  विधान  बनाने की

 सीमा का  अतिक्रमण  तो  नहीं  कर  रहे  हैं  तथापि इसी  सम्बन्ध  में  विधि  मंत्री  को  यह  सुझाव  देना

 चाहता  हूं  कि  उन्हें  सामाजिक  विधानों  उच्च  न्यायालयों  कौर  उच्चतम  न्यायालय  की
 सीमा

 से  बाहर  रखनें  के  पर  गम्भीरता  से  विचार करना  चाहिये

 mad  पदनिवृत्ति
 के  पदचात्‌ की गई नियुक्तियों की  गई  नियुक्तियों  के

 प्रश्न
 पर

 श्राता  हूं
 ।  प्रश्न यह  है

 कि

 न्यायाधीशों  को  राजनैतिक  नियुक्तियां  स्वीकार-करनी चाहियें  या  नहीं  ।  श्री  छागला ने  इस  में

 जो  सिफारिश  की  है  उसके  स्वीकार  होने  के  पूर्व  ही  उन्होंने  पनी  सिफारिश  के  विरुद्ध  पद  ग्रहण  कर

 लिया है  ।  निसंदेह  उन्होंने  ऐसा  देश  की  सेवा  की  भावना  से  किया है  तथापि  वास्तविकता  से

 मह  नहीं  मोड़ा  जा  सकता  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  नागरिक  स्वतंत्रता  बम्बई  का  उदाहरण  लेता  हूं  ।  यह  संघ  बम्बई में  हुई
 लाठी  चाज

 की
 जांच

 के  लिये  किसी  उच्च  न्यायालय  के  पदनिवृत्त  न्यायाधीश  की  सेवायें  चाहता
 था  लेकिन  उसे  कोई  भी  न्यायाधीश अपनी  सेवायें  प्रस्तुत  करनें को  तैयार  नहीं  क्योंकि  वे

 सभी  किसी न  कसी  समिति
 या  आयोग  के  में  व्यस्त  थे  |

 आयोग  ने  एक  विशेष  सिफारिश  यह  की  है  कि  विधि  प्रक्रिया  को  अधिक  सरल  बनाया  जाय

 मुकदमों  में
 गरीब

 जनता  का  बहुत  सा  धन  प्रौढ़  श्रम  बरबाद  होता  है  ।  भारत  में  एक  मुकदमें का

 छूंसला होने में श्रीसतन होने  में  औसतन  १८  महीनों  का समय  लगता है  जब  कि  रूस  में  केवल  १४५  दिनों  का  समय
 लगता  है  ।  विधि  मंत्री  को  चाहिये कि  वे  भारत  में  भी  रूस  की  विधि  व्यवस्थ  भ्र पना यें ।

 जहां तक  उच्च-न्यायालय के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति का  सम्बन्ध  है  हमें  जिला  न्यायालयों

 के  वकीलों  की
 भी  उपेक्षा नहीं  करनी  चाहिये  ।  मेरा  थि  है  कि  जिला  न्यायालयों  में  भी

 वहुत  योग्य  ate  प्रतिभाशाली वकील  होते  हैं  जो  विद्वता  में  कसी  भी  न्यायाधीश  का  मुकाबला

 कर  सकते  हैं
 ।

 उन्हें  भी  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  करने में
 नैतिक सामाजिक  तथा

 क्षेत्रीय  हितों  को  दूर  रखा  जाये  1:

 कई  छोटे-छोटे  स्थानों  में  वकीलों  पर  राजस्व  सम्बन्धी  मामलों  की  पैरवी  करने पर  प्रतिबन्ध

 लगा  दिया  है
 ।

 इससे
 जनता

 की
 कठिनाइयां

 शौर
 भी

 बढ़  गई  हैं
 ।  अतः  इस  मामले पर  ध्यान

 देना  चाहिये  ।

 मेरे  विचार  से  विधि  आयोग  ने  भारत  की  fafa  व्यवस्था  पर  विचार  करते  देश के

 परिवर्तनशील  समाज  की  ध्यान नहीं  दिया  देश  की  विधि  व्यवस्था समाज  के



 नों की  मांग  RWEE २७  १८८०  ~~]

 आदेशों  और  लक्ष्यो ंके  अनुरूप  होनी  चाहिये  ।  मैं  विधि  मंत्री  से  निवेदन  करता  ह
 दिये  दस

 आयोग  की  सिफारिशों  पर  विचार  करते  हुए  समाज  की  वर्तमान  स्थिति  पर  विचार  करें
 ot और  विधि

 व्यवस्था  में  झावद्यक  परिवर्तन  करने  पर  विचार  करें  ।

 श्री  हो
 ०  नाठ  मुकर्जी  कलकत्ता-मध्य :  हमारी  वर्तमान  आवश्यकता  यह  है  कि  हम  विधि

 व्यवस्था  को  नवीन  दृष्टिकोण  से  देखें  ।  तथा  जटिल  कौर  दुरूह  विधि  प्रक्रिया  का  सरलीकरण  करें ।

 सामाजिक  व्यवस्था
 के

 साथ
 न्याय  सम्बन्धी  दृष्टिकोण  में  परिवर्तन  होता  है

 ।  अमेरिका
 के

 स्वर्गीय  न्यायाघीश  होम्स  ने  एक  बार  कहा  था  कि  arr  की  विधि  सम्पत्ति वालों  के  प्रति  पक्षपात

 करती है  ।  जब हम  देश  में  समाजवादी  ढांचे  को  समान  बनाने  जा  रहे  हों  तो  आवश्यकता  यह  है  कि

 नागरिक  के  भ्र धि कारों  की  दृष्टि  से  न्याय  किया  जाये  इस  लिये  वर्तमान  विधि  व्यवस्था  में  क्रांति

 कारी  परिवहन  करने की  है  |

 विधि  आयोग  ने  इस  सामाजिक  पहलू  पर  बिल्कुल भी  ध्यान  नहीं  दिया है  उन्होंने  केवल

 कुछ  छुटपुट  सुधार कर  दिये  हूं  और  जो  भी  नियम  कौर  कानून  हमें  भ्रंग्रेजी  सरकार  से  उत्तराधिकार

 में  मिले  उनको  सारणीबद्ध  कर  दिया  गया है  वर्तमान  व्यवस्था  व  प्रकिया  में  सुघार  करने

 के  सम्बन्ध में  कुछ  सुझाव  दे  दिये हैं  ।

 हम  ने  अरन्य  देशों  के  इतिहास  में  भी  देखा  कि  की  विधि  व्यवस्था  में  सामाजिक  व्यवस्था

 को  देखते हुए  आवश्यक  सुधार  किये  गये  हैं  ।  फ़ांस  में  क्रांति  के  नेपोलियन  संहिता  संकलित

 की  गई  ।  इस  की  सहायता  से  टर्की  में  कमालपाशा नें  अपने  शासनकाल में  यथावश्यक  विधि  सम्बन्धी

 सुधार  किये
 ।  तदनुरूप हमें  भी  अपनी  बदलती हुई  तथा

 सामाजिक  व्यवस्था  को  घ्यान

 में  रखते  हुए  सुधार का  प्रयत्न  करना  चाहिये ।  इसके  हमने  न्यायशास्त्र  के  सिद्धांतों

 तथा  भारतीय  पुरातन  विधि  नियमों  का  समन्वय  कर  उसे  भारत  के  प्रारूप  बना  कर  कायें  किया

 था  ।  शब  श्रावव्यकता  यह  है  कि  हम  अपनी  विधि  में  ऐसे  परिवहन  तथा  सरलीकरण करें  कि

 वे  हमारे  समाज
 की  नयी  व्यवस्था  के  हों  ।  हमें  व्यापारियों  को  न्याय  पहुंचाना  चाहिये

 व्यापारियों  को  न्याय  के  लिए  प्रयत्न  करने  की  आवश्यकता  नहीं  रहनी  चाहिये  ।

 यदि  हम  शीरानी विधि  के  लिये  हिन्दी  या  अरन्य  प्रादेशिक  भाषाओं  का  उपयोग करन

 चाहते  हैंतो  हमें  विधि  प्रक्रिया  में भी  परिवर्तन  करना  होगा  ।  उदाहरणस्वरूप  इस  समय

 यह  प्रथा
 ह

 कि  एक  बरच्छा  वकील कई  पूर्व  दृष्टांतों  को
 उद्धत  करता  ये  पूर्व  दृष्टांत

 न्यायाधीशों द्वारा  बनाया  गया
 कानून  है

 ।
 हम  अधिकांश  पुराने  अंग्रेजी  वकीलों  के

 उदाहरण  लेते  हैं  यद्यपि  कई  मामलों  में  श्री  हम  ow  स्रोतों  सें  भी  उद्धरण  लेने  लगे

 जब  हम  भारतीय  भाषाओं  को  न्यायालयों  की  भाषा  बनाना  चाहते  हैं  तो  हमें  यह  प्रथा  छोड़

 देनी  पड़ेगी
 ।

 at  हमें  विधि  की  इन  अनावश्यक  जटिलताश्रों  तथा  औपचारिक बातों  को

 हटाना  तथा  उसे  ate  अधिक  सरल  तथा  स्पष्ट  बनाना  होगा  |

 अब  मैं  न्यायपालिका  ate  कार्यपालिका  को  पृथक  रखने  के  सिद्धांत  को  लेता

 मेरे  विचार  से  विधि  मंत्रालय के  कार्यों
 में  एक  ग्रीवा  है  शौर  इस  बात  का

 प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  कि  ये  दोनों  एक  दूसरे  से  बिल्कुल  पृथक  di  इस  सम्बन्ध
 में

 ~

 an
 मुह-मंत्रालय  क

 हकीक  x. hTTT  में
 मै

 एक  उदाहरण  देता  एक  सुयोग्य  व्यक्ति
 जो  पहिले

 १मूल  at  में
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 मंत्री  रह  चके  इस  में  हार  हार  जाने  के  तत्काल  परिचित  ही  उन्हें  न्यायालय

 का  न्यायाधीश  बना  दिया  गया  ।  ऐसा  करना  कहाँ  तक  उचित  ये  बात  अनचित  हैं  ।

 गृह-मंत्रालय  को  ऐसा  नहीं  करना  चाहिये  कौर  विधि मंत्रालय को  ऐसे  मामलों  को  पुनरावृत्ति

 नहीं  होने  देनी  चाहिये  ।

 wa  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति के  प्रइन  पर  mag ।  इस  संबंध  में
 श्रायोग के

 के

 प्रतिवेदन  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  इस  पर  गम्भीरता से

 विचार  करना  चाहिये  ।  न्यायाघीश  इस  प्रकार  के  व्यक्ति  होंने  चाहियें जिन  पर
 जनता  का

 विश्वास  कायम  ठीक  इसी  प्रकार  यह  भी  आवश्यक  नहीं  है  कि  उच्चतम  न्यायालयों  के

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  ज्येष्ठता  के  आघार  पर  की  जाय  या  उच्च  न्यायालयों  की

 सुयोग्य  वकीलों  से  भी  इनकी  नियुक्ति  की  जा  सकती  बहुत  से  सुयोग्य  वकील  जो

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  बनने  को  तेयार  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  वे  उच्चतम  न्यायालय

 वकील  बनने  को  तैयार  हो

 wal  हाल  में  उच्चतम  न्यायालय  में  श्रम  संबंधी  मामलों  की  संख्या  में  बहुत  वृद्धि  हो

 गई  नियोजकों  के  पास  पर्याप्त  संसाधन  होने  से  वे  उच्चतम  न्यायालय  में  wits  कर  देते

 उच्चतम  न्यायालय में  इन  मामलों  का  निपटारा  करने  के  लियें  एक  frig

 भौद्योगिक  बैंच  की  स्थापना  की  जाय  तथा  केन्द्रीय  सरकार  की  कौर  से  इन  मामलों का

 संचालन  करने  के  लिये  एक  विशेष  एजेंसी  बनाई  जाय  ।  अ्रधिकांश  यह  होता  है  कि  हमारे

 महाधिवक्ता ऐसे कई मामलों में नियोजकों ऐसे  कई  मामलों  में  नियोजकों  की  झ्रोर  से  वकालत  करते  हैं  ।  महाधिवक्ता

 भारत  की  सरकार  के  न्याय  प्रतिनिधि  वह  जो  देश  में  समाजवादी प्रकार

 का  समाज  बनाने  तथा  प्रायः  सम्पत्ति  की  विषमताओं को  दूर  करने  के  लिये  वचनबद्ध  है  ।  एसी

 सरकार के  एक  अधिकारी  को  समाज  के  एक  विद्वेष  वर्ग  के  विरुद्ध  पैरवी  नहीं  करनी

 इससे  जनता  में  सरकार  के  सिद्धान्तों  के  प्रति  भ्रांति  होने  का  खतरा  रहता  है  ।

 सरकार  को  इस  बारे  में  विचार करना  चाहिये

 अ्रखिल  भारतीय  विधि  जीवी  संघ  का  seq  भी  mit  लटका  gare  इस  सबंध

 भाषा  तथा  sas  न्यायशास्त्र  इत्यादि  के  प्रदान  के  कारण  इस  मामले  का  निपटारा  नहीं  हो

 पा  रहा  जब  तक  हम  विधि  प्रक्रिया  का  सरलीकरण  नहीं  करेंगे  तब  तक  अ्रखिल

 भारतीय  विधि  जीवी  संघ  भारतीय  भाषाओं  के  माध्यम में  कार्य  करने  में  सफल  नहीं  हो

 सकता

 अब  में  अधीनस्थ  विधान  के  set  को  लेता  gi  संसद  की  WYTACT  विधान  संबंधी

 समिति  ने  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  की  इस  दृष्टि से  बड़ी  आलोचना की  है  कि  वे

 विधानों
 के

 अ्रधीन  नियम  इत्यादि  बनाते  समय  dae  के  भ्रभिप्राय  की  परवाह  नहीं  करते  हैं  ।

 कभी  कभी  तो  उसकी  नितांत  उपेक्षा  करते  हूँ
 ।

 यहाँ  तक  कि  नियमानुसार  उन  Fart
 इत्यादि की  एक  प्रतिलिपि  भी  सभा-पटल  पर  नहीं  रखी  जाती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के

 मंत्रालयों को  चाहियें  कि
 उपविधान  या  विनियमन  इत्यादि  बनाने  के  परमाणु  वे  उन्हें  विधि

 मंत्रालय से  स्वीकृत  करवायें  ont  विधि  इस  बात  पर  देवे

 कि  उनमें  dag
 के

 अभिप्राय
 की

 रक्षा  की  जानी  चाहिये  ।

 मरा  विचार  है  कि  उच्च  न्यायालयों तथा  उच्चतम  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  के  संबंध  में

 यह  व्यवस्था  होनी  चाहिये  कि  पदनिवत्ति  के  पहचान  भी  उनकी  सेवायें  उपलब्ध  की  जा  सके
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 यही  नहीं  उनकी  पदनिवत्ति  की  चक  भी  ६०  से  बढा  कर  ६५  कर  देनी
 ।  तथापि

 उन्हें  किसी  प्रकार का  राजनैतिक  पद  इत्यादि  नहीं  देना  चाहिये  ।  मैंने  देखा  कि  पद  की

 लिप्सा में  न्यायाधीश  लोग  के
 ~

 दरवाजे  खटखटाते  हैं  यह  लज्जाजनक  बात है
 ॥

 उन्हें  काम  अवश्य  दिया  जाय  लेकिन वह  न्याय  संबंधी  होना  चाहिये  ।

 wa मैं  गरीबों  को  विधि  सहायता  देने  का  ser  लेता  हूं  i  विधि  मंत्री  ने  कलकत्ता  में

 अपनी  वकालत  के  समय  भी  इस  प्रकार के  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  जोरदार  सहयोग  दिया  था  ॥

 ait  हाल  में  उन्होंने  कई  समाजवादी  देशों  का  दौरा  भी  किया  उन्हें  चाहिये  कि

 वे  वहाँ  के  भ्रनुभवों का  देश  की  वर्तमान  स्थिति  के  साथ  समन्वय  करें
 कौर  एक  ऐसी

 सुविचारित योजना  देश  के  सम्मुख  रखें  जिससे  गरीबों  को  विधि  संबंधी  सहायता  उपलब्ध

 हो  सके  ।  ax  देश  की  गरीब  जनता उससे  लाभ  सक े।

 1  क्रि  नाथपाई  विधि  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  दो  बात  aga  महत्वपूर्ण

 et  एक  तो  चुनाव  आयोग  द्वारा किया  गया  किया जा  रहा  काम  तथा  विधि  झ्रायोग  का

 काम  ।  में  समझता  हूँ  कि  लोकतंत्र  के  सफल  संचालन  के  लिए  विधि  व्यवस्था  बहुत  ही

 आवश्यक इस  संबंध  में  गृह-कार्य  मंत्रालय पर  भी  बहुत  बड़ी  जिम्मेदारी है  ।  यह  बात

 dee कि  विधि  में  नये  सामाजिक  arent  का  समावेदन  जाना  चाहिए  पर  यह  कहना

 कदापि  उचित  नहीं  है  कि  न्यायपालिका  कार्यपालिका  के  हो  ।  लोकतंत्र  की  नीव  को

 मजबूत  बनाने  के  लिए  धीरे-धीरे  संघ  सरकार के  विधि  मंत्रालय  के  कत्तव्य  तथा  उसका

 उत्तरदायित्व  बढ़ता  ही  जायेगा ।  लोकतंत्र  पर  लोगों  को  तभी  विश्वास होगा  जब  श्राप

 लोगों में  यह  भावना  पैदा कर  देंगे  कि  उनके  साथ  न्याय  अवश्य  किया  जायेगा  ।

 न्यायपालिका  का  बहुत  महत्व

 हमारा  उच्चतम  न्यायालय देश  के  नागरिकों के  मूल  अधिकारों  का  रक्षक उसका

 बहुत  बड़ा  उत्तरदायित्व  है  कि  वह  कार्यकारिणी  से  नागरिकों  के
 अधिकारों

 की  रक्षा

 पर  इस  संबंध  में  विधि  आयोग ने  कहा  हैं  कि  न्यायाधीशों  का  चुनाव  करने  में  उनकी  योग्यता  क

 बजाय  अन्य  क्षेत्रीय  तथा  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  यह  बड़ी
 गंभीर  बात है  कौर  सरकार  को इस  पर

 ध्यान
 देना  चाहिए

 ।  यदि  न्यायाधीशों  का  चुनाव

 इन  बातों  के  आधार  पर  होगा  तो  लोकतंत्र  पर  न्याय-व्यवस्था पर  से  लोगों  का  विश्वास

 उठ  जायेगा
 ।

 उच्चतम  न्यायालय  में  ही  उच्च  न्यायालयों  में  भी  यह  हो  रहा  राज्यों

 के  मुख्य  मंत्री  समुदाय  तथा  राजनैतिक  दलों  के  झ्राधार  पर  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति

 करते  यह  बात  मैं  नहीं  कह  रहा  हूं  बल्कि  विधि  weir  द्वारा  ये  बातें  कही  गयी  हैं  ।

 श्राप  विचार  करें  कि  स्थिति  कितनी  भयंकर

 जैसी  हमारी  न्याय  व्यवस्था  उसमें  उच्चतम  न्यायालय का  बहुत  महत्वपूर्ण

 स्थान है  कौर  यदि
 उसमें  जातीयता  शादी  को  स्थान  दिया  जायेगा  तो  वह  भ्र पने  कर्तव्य

 जनता  को  न्याय  प्रदान  पालन  नहीं  कर  सकेगी  ।  विधि  आयोग  ने  कहा  है  कि  यदि  इन
 श्राघारों

 पर
 न्यायाधीशों

 की  नियुक्ति  तो  वकील  च  का  पूर्ण  व  सहयोग

 न्यायाधीशों को  नहीं  मिलेगा  ate  न्यायाघीश ७  कार्य  को  अच्छी  तरह  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 आयोग  ने  यह  भी  कहा  है  कि  न्यायाघीश  कीनिया  की  इस  बात की  सिंधी  अवहेलना  की

 गयी  कि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों के  चुनाव  में
 योग्यता

 का
 सबसे  श्रमिकों  ध्यान

 मूल  awe  में
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 रखा  जाना  चाहिए ।  मेरा  कहना  हैं  कि  भ्रमण  बातों  के  rare  पर  न्यायाधीशों  का  चुनाव

 करना  बहुत  घातक  सिद्ध  होगा ।

 यह  कहना  गलत  है  कि  नई  वायु  के  लोगों  को  इस  पर  नियुक्त  नहीं  किया  जाना

 चाहिए
 ।

 नई  वायु  के  वकीलों
 म  बहुत से  बुद्धिमान  लोग  भी  न्यायाधीश  के  पद

 की

 नियुक्ति  के  लिए  ्य  की  कोई  सीमा  रखना कोई  उचित  बात  नहीं  है  i  उस  संबंध  में  व्यक्ति

 की  योग्यता ही  सबसे  मुख्य  बात  होनी  चाहिए  ।

 मैं  ग्रुप  का  ध्यान एक  ey  बात  की  झोर  श्राकृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  उच्च  न्यायालयों

 तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों को  सेवा  निवृत्ति  के  बाद  वकालत  करने  की  3.0

 देना  बहुत  ही  बुरा  साथ  ही  उन्हें
 ८००

 रु०  मासिक की  पेंशन  भी  बहुत  कम  है  ।  हमें

 इस  बात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  देना  चाहिए  कि  न्यायाधीश सेवा  निवृत्ति  के  बाद  वकालत  न

 करें  साथ  ही  उनकी  पेंशन  की  राशि  भी  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  मैं  न्यायपालिका  व  कार्यपालिका  को  पृथक  करने  को  बात  पर  जोर

 देना  चाहता  ऐसा  न  करने  से  ais  गड़बड़ियां  हो  रही  प्रभी  उत्तर  प्रदेश  में  एक

 अजीब  बात  हुई  एक  न्यायाधीश ने  एक  मुकदमें  श्रभिभोक्ता  के  कहने  फिर

 स  सुनवाई  आवश्यक  हैकि  संविधान के  भ्रनुच्छेद  ५०  के
 ata

 कार्यपालिका
 व  न्यायपालिका  दोनों  को  पृथक  कर  दिया  जाये  ।  लोगों  का  कहना है  कि

 उससे  व्यय

 बढ़  ठीक  है  व्यय  तो  बढ़  जायेगा  पर  न्याय  तो  न्याय  न  मिलना  तो  एक

 भी
 ज्यादा  सौदा  इस  प्रसंग  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूँ  कि  एक  अखिल  भारतीय

 न्याय  व्यवस्था  सेवा  स्थापित की  जाये

 बाप
 को

 पता  होगा  कि  पुलिस  द्वारा  मामले  की  छानबीन  के  लिए  क्या  उपाय  अपनाया  जाता  है
 ।

 वही  मारना  यह  पुरानी  परिपाटी  है  ।  इसे  बन्द  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  मामले  की

 छानबीन  के  लिए  नये  वैज्ञानिक  उपायों  का  सहारा  लिया  जाना  चाहिए  ।  इससे  हमारे  सामाजिक

 जीवन  का  गौरव  बढ़ेगा  ।

 कई  बार  कहा  जाता  है  कि  न्याय  में  विलम्ब  करने  का  भ्रम  है  न्याय  न  करना  |  सो  विलम्ब

 क्यों  होता  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  हम  यह  नहीं  निर्धारित  कर  पाते  कि  किसਂ  न्यायालय  में

 कितने  न्यायाधीशों  की  जरूरत  है  ।  फिर  यदि  यह  निचय  कर  लिया  var  तो  त्यायाधीद्षों  की

 नियुक्ति  में  हम  बहुत  देर  लगाते  हूँ  क्योंकि  नियुक्ति  के  समय  हम  ह  जातीय

 श्रीश्री--की  सिद्धि  करना  चाहते  हैं  ।  इसी  कारण  इन  सब  मामलों  में  विलम्ब  होता  है  कौर  न्यायालयों

 में  बहुत  से  मामले  इकट्ठे  हो  जाते  हैं
 ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  बात  कही  गयी  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  इन  मामलों

 में  सुधार  करने  का  काम  उच्चतम  न्यायालय  का  नहीं  है  बल्कि  विधि  मंत्रालय  का  है  विधि

 मंत्रालय  को  es  भ्रमणी  प्रकार  तैयार  करके  विधेयक  प्रस्तुत करना  चाहिए  ।  हम  सब  जानते ह  कि

 उच्च न्यायालय के  पास  बहुत  काम  है  ।  श्रम  विवादों  के  मामले  यदि  श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण

 तक  ही  निशित  हो  तो  उच्चतम  न्यायालय  का  काम  सरल  हो  जाये  ।  इसी  प्रकार  सरकारी

 कर्मचारियों  के  मामलों  की  सुनवाई  के  लिए--चूंकि  उन्हें  प्रत्येक  मामले  को  लेकर  न्यायालय  में  जाने
 की

 अनुमति  नहीं  होती--एक  न्यायाधिकरण  नियुक्त  कर  दिया  जो  उनके  मामलों  का  rote
 किया  कर े॥
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 गावों  में  न्याय  पंचायतों  को  यदि  हम  कुछ  काम  सौंप  तो  अन्य  न्यायालयों का  बोझ  बहुत
 कम  हो  जाये  कौर  न्याय  के  काम  में  शी  करता  तथा  कुशलता  भी  पेदा  हो  जायें  ।  मुझे  है  कि

 माननीय  मंत्री  इन  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  प्रयत्न  करेंगे  |

 fat  चे०  रा०  पट्टा भि रामन  विधिपूर्वक  शासन  की  आवश्यकता तथा  उसके

 महत्व  पर  सब  से  जोर  दिया  है  ।  हमारे  देश  में  लिखित  संविधान  होने  के  कारण  यहां  न्याय  व्यवस्था

 का  बहुत  महत्व है  ।  हमारे  मूल  अधिकारों  की  रक्षा  करना  न्यायपालिका  का  ही  काम  है
 ।  इस

 प्रसंग  में  मैं  को  बताना  चाहता  हूं  कि  न्यायशास्त्रियों  के  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  आयोग  के  महामंत्री  श्री

 लालेव  से  म  जब  मद्रास  में  मिला  तो  उन्होंने  बताया  कि  भारत  में  न्याय  व्यवस्था  बहुत  है  ।

 fafa  आयोग  ने  प  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  अब  भारत  की  जनता  क»  अधिकारों  के

 सम्बन्ध  में  बहुत  जागरूक  हो  गयी  है
 |  थापर  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  उसका

 आवेदनपत्र
 स्वीकार  करते  हुए  कहा

 था
 कि  उच्चतम  न्यायालय  में  मामले  को  लाने  का  उन्हें  मूल

 अधिकार  प्राप्त  है  ।

 कुछ  लोगों  ने  यह  भी  कहा  कि  न्यायाधीश  कभी  समाजवादी  विचारधारा  के  नहीं  हैं  ।  वे  समाज

 को  उन्नति  में  रुकावट  दा  कर  रहे  हैं  ।  पर  में  श्री  पातंजलि  शास्त्री  द्वारा  कही  गयी  बात  का  उल्लेख

 करूंगा |  उन्होंने  कहा  था  कि  हम  कार्यकारिणी  की  बात  की  अवहेलना  नहीं  करते  बल्कि  संविधान

 द्वारा  दिये  गये  उत्तरदायित्व  को  निभाते  हैं  ।  विधि  आयोग  ने  वकीलों  की  शिकायत  की  है  कि

 उनका  काम  अच्छा  नहीं  रहा  है  ।  मेरा  ग्रन रोध झ  है  कि  वकीलों  को  कुछ  समाज  सेवा  भी  करनी

 चाहिए  न  कि  केवल  विधि  का  ज्ञाता  होना  चाहिए  ।  यदि  वकीलों  ने  ऐसा  दृष्टिकोण  नहीं  अपनाया

 तो  संविधान  व  लोकतंत्र  की  नींव  कमजोर  हो  जायेगी  ।

 न्यायपालिका  तथा  कार्यपालिका  को  करने  की  बात  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  बताना  है

 यह  बहुत  आवश्यक  है  ।  इसके  बिना  न्यायपालिका  स्वतंत्र  नहीं  हो  सकती
 ।

 wrest  प्रदेश  तथा

 मद्रास  में  इस  दिशा  में  काफी  प्रगति  हो  चुकी  है  प्रौढ़  हमें  करनी  चाहिए  कि  आगे  भी  हम  इसी

 प्रकार  प्रगति  करेंगे  ।

 अब  मे  विधि  मंत्रालय  की  बात  को  लेता  हूं  ।  wat  हमारे  विधि  मंत्रालय  का  ढांचा  कुछ

 पुराना ही  मैं  चाहता  हूं  कि  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों
 की

 नियुक्ति

 के  समय  विधि  मंत्री  की  राय  भ्र वश्य  ली  जाये  ।  इस  सम्बन्ध  में  शुरुआत  कर  दी  जानी  चाहिए  |

 इसके  अलावा  अखिल  भारतीय  विधि  जीवी  संघ  बनाने  के  सम्बन्ध  में  एक  निश्चित  विधान  होना  भी

 बहुत  आवश्यक है  ।

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  भ्रमित  भारतीय  न्यायिक  सेवा  बनाने  की  सिफारिश  की  गयी  है  ।  मैं

 चाहता  हूं  कि  सम्पूर्ण  भारत  की  न्याय  व्यवस्था  में  एकरूपता  रहे  ।  उच्च  न्यायालयों की  नियुक्ति

 द्वारा  हो
 प्रो

 विभिन्न  राज्यों  में  उनका  तबादला  भी  हो  ।  इसके  अतिरिक्त प्रत्येक  राज्य  में

 वकीलों की  एक  सूची  भी  जो  सरकारी  मुकद्दमों  की  देखभाल  करे
 ।

 रेलवे  के  तथा  करों  के

 मामले  ऐसे  मामलों  में  वकीलों  का  चुनाव  करने  में  भेदभाव  बरता  जाता  है  ।  इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  वकीलों  की  एक  सूची  हर  राज्य  में  बना  दी  जाये  ।  इस  प्रकार  इन  वकीलों  को

 प्राप्त  होगा
 ।

 आशा  है  विधि  मंत्रालय  इस  सुझाव  को  स्वीकार  करेगा
 ।

 कुछ  राज्यों  में  स्टाम्प  की  दर  मूल्यानुसार  रखी  गयी  है  ।  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  ।  यदि

 कोई
 १०,०००  रुपये  का  भूमि  का  मामला  होता  है  तो  लगभग

 ७
 या

 ८
 हजार  रुपये  के  स्टैम्प a

 भ्रंग्रेजी  में
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 लगाने पड़  जाते  हूँ  |  यह  बहुत  अधिक है  ।  विधि  आयोग  ने  भी  प्रतिवेदन  में  पृष्ठ  VEY  पर

 कहा  है  कि  यह  बहुत  है  ।  इसमें  सुधार  करने  की  आवश्यकता है  ।  कई  बार  तो  इसी

 के  कारण  बहुत  से  मामले  न्यायालय  तक  पहुंच  भी  नहीं  पाते  |  इसके  अ्रतिरिवत  भ्रनुच्छेद  २२६  के

 अधीन  भ्रमित  का  क्षेत्राधिकार  विस्तृत  कर  दिया  जाना  चाहिए  वर्ना  प्रभी  जो  प्रणाली  है  वह  बहुत

 खर्चीली है  ।  मान  लीजिये  मद्रास  राज्य  का  कोई  व्यक्ति  संघ  सरकार  पर  मुकदमा  चलाना  चाहे

 तो  उसे  दिल्‍ली  म  कदम  चलाना  होगा  ।  मेरी  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  का  क्षेत्राधिकार

 विस्तृत कर  दिया  जाये  ॥

 उपाध्यक्ष महोदय  पीठासीन

 में  मे  चाहता  हूं  कि  वकीलों  की  सहायता  लिए  कोई  कल्याण  निधि  भी  खोली  जाये  ।

 मद्रास  राज्य  में  ऐसी  एक  निधि  है  जिससे  ५  या  ६  वकीलों  की  मदद  की  जाती  है  ।  इसके  लिए

 अन्य  राज्यों  में  भी  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।  रूस  में  ऐसी  निधि  है  कौर  उससे  वकीलों  को  सहायता

 दी  जाती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  हम  लोग  भी  कुछ  इस  दिशा  में  war  करें  ।

 इसके  अतिरिक्त  विधि  आयोग  ने  कानूनी  सहायता  के  सम्बन्ध  में  ७  खण्डों  की  चर्चा  की  है

 जिसमें  बताया  गया  है  कि  किन-किन  श्रवस्थाओओं  में  अभियुक्तों  को  निःशुल्क  कानूनी  सहायता  राज्य

 की  से  दी  जानी  चाहिए  ।  वास्तव  वकीलों  ने  देश  की  बड़ी  सेवा  की  है  ।  जिस  दिन

 तथा  न्यायालयों  का  सम्मान  कम  होगा  उस  दिन  भारत  में  लोकतंत्र  की  नींव  हिल  जायेगी  ।

 विधि-मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्न  लि  खित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये
 —

 कटौती  कटौती  की

 सख्या  प्रस्ताव  प्रस्तावक का  नाम  कटौती  का  रानी

 पाया

 go  ३२१  श्री  वॉरियर  व्यवहार तथा  दंड  fafa  को  राशि  कर

 १  रुपया संहिताबद्ध तथा  पुनरीक्षित

 दी  जाये

 \go  रे२२  श्री  वारियर  न्यायिक पद्धति  में  सुधार  की  राशि  घटा  कर

 2  रुपया कर

 दी  जाये

 vo  श्री  वॉरियर ३२३  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  राशि  घटा  क

 मुकदमों पर  विचार  करने के  १  रुपया कर

 लिए  एक  केन्द्रीय  अभिकरण  दी  जाये

 का  बनाया  जानां
 yo  २६१  श्री  वॉरियर

 गरीबों  को  मुकदमों  में  मुफ्त  कानूनी  uae  घटा  कर

 १  रुपया कर
 at  जाय

 ge  yee  श्री  सूप कार  विधि

 seer  को  सिफारिशों

 को  १००  रुपय

 लागू करने  की  प्राय
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 go  RQ  कौडियाल  विधि  ara  का  कार्य संचालन  १००  रुपये

 तथा  प्रतिवेदन प्रस्तुत  करने  में

 ee  दे३८  श्री  कोडियान  चि  संविधि  पुनरीक्षण का  काम  ret  Yoo  रुपये

 पुरा  करने  के  लिए  विधि

 ध्यानयोग  में  पूरे  समय  के  सदस्यों

 की  नियुक्ति की  श्रावद्यकता

 ee  ४६०  श्री  मो०
 न

 ठाकुर  निर्धनों को  सीधा  कौर  सस्ता  १००  चपटे

 न्याय  दिलाने  में  प्र सफलता

 क  १०  श्री  पु०  र०  पटेल  न्यायपालिका में  नियुक्ति  का  १००  पये

 \go  न  saree  को  कार्यपालिका  200  रुपये थ्री  qo  पटेल

 के  प्रभाव से  दूर  रखने  में

 भ्र सफलता

 go  पटेल ए  श्री  पृ०  उच्चतम  न्यायालय में  मुक़दमे  १००  रुपये

 का  व्यय  कम  करने  की

 आवश्यकता

 go  ५१३  श्री  पृ०  र०  पटेल  भ्र धि नियमों तथा  नियमों  का  १००

 पुनीरक्षण करने  के  लिए  एक

 स्थायी  शभ्रायोग  नियुक्त  करने

 की

 Bo  हैक  श्री  बि०  दासगुप्त  सस्ती  तथा  जल्दी  समाप्त  होने  १००  रुपये

 वाली  विधि  प्रक्रिया बनाने  में

 ७१  Gus  थ्री  बि०  दासगुप्त  चुनाव  द्वारा  चुनाव  के  १००  रुपये

 मामलों  को  शीघ्र  निबटाने की

 अनावश्यकता

 ७१  ५८  शी  बि०  दासगुप्त  सही  मतदाता  सूचियां बनाने  में  १००  रुपये

 प्र सफलता

 ह  Que
 १००  रुपये भी

 बि०
 दासगुप्त  संथाल

 परगना  जिलों  की  मतदाता

 सूची  बंगाली  भाषा  में  बनाने

 की  आवश्यकता

 Bo  ६६०  श्री  बि०  दासगुप्त  देहाती  क्षेत्रों  में  चुनावों  के  १००  रुपये

 मतदान  केन्द्रों  में  मतदाता ग्र ों

 ह के  लिए  उचित  व्यवस्था करने

 म॑  असफलता
 eee  oe
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 tat  रघुवीर  सहाय
 :

 इस  सम्बन्ध  में  किसी  के  भी  दो  मत  नहीं  हो  सकते  कि

 की  स्वतंत्रता  बनाये  रखनी  चाहिए  ।  इसीलिए  हमें  इसका  बड़ा  खेद  है  कि  अवधि

 आ्रायोग ने  हमारे  न्याय  प्रशासन  की  कुछ  कमियों को  हमारे  सामने  रखा  है  ।  उन्होंने  जो  पहली  कमी

 बताई  वह  यह  है  कि  हमारे  न्यायाधीश  श्री  जनता  से  श्रमिक  मिलने  जुलनें  लगे  हैं  जिसके  कारण  उनकी

 पहले  जो  इज्जत  होती  थी  वह  नहीं  होती
 ।  इसके साथ  साथ  इन  न्यायाधीशों द्वारा  किया  गया

 ere  भी  श्री  उच्च  स्तर  का  नहीं  रहा  है  ।  पहले  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  द्वारा  दिए  गए

 ferry  छोटे  न्यायालयों के  लिए  वह  वाक्य  होते  थे  परन्तु  छोटे  न्यायालयों  के  न्यायाधीश  वकीलों

 द्वारा  उद्धृत  किए  गये  इन  निणंयों  पर  कोई  ध्यान  नहीं  देते  हैं
 ।

 मैं  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  विद्वता  का  एक  उदाहरण  देता  हूं  ।  हाल  में  ही  मेंने

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  संशोधन  संबंधी  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  था  जिसकी  राय  जानने  के  लिए  उच्च

 न्यायालयों में  भेजा  गया
 चत | उस  पर  कुछ  माननीय  न्यायाधीशों ने  राय  भेज  दी  है  ।

 उनकी  राय  को  देख  कर  स्तंभित  रह  गया  |  जब  उस  विधेयक पर  सभा  में  चर्चा  होगी  तब  मैं

 उनकी  राय  के  बारे  में  अधिक  बताऊंगा  |  इस  समय  तो  इतना  कहना  पर्याप्त है  कि  राय  देखने

 पर  पता  लग  जाता  है  कि  विधि  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  कितनी  ग़लतफहमियां  हैं  ।

 न्याय  प्रशासन  में  इस  प्रकार  की  कमियां  ara  का  कारण  जो  विधि  आयोग  ने  बताया

 वह  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  करने  की  पद्धति  के  सम्बन्ध  में  है  ।  विधि  आयोग  ने  बताया  है  कि

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  जिम्मेदारी  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीशों  पर  डालनी  चाहिए

 इसके जो
 उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  के  परामर्श  से  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  करें

 |

 लिए  संविधान  के  ग्रनुच्छेद  २१७  का  शभ्रवश्य  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  उसकी  व्यवस्था

 के  अनुसार  ही  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  राज्यपाल  के  परामर्श  से  की  जाती  है  ।

 न्याय  प्रशासन  में  गिरावट  का  दूसरा  कारण  न्यायाधीशों  को  वकालत  करने  की  भ्र नुम ति  देना

 है  ।  मैं  विरोधी  पक्ष  की  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  न्यायाधीशों
 को

 सरकार  में  श्र

 कोई  पद  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  विधि  अयोग  ने  भी  ऐसी  ही  सिफारिश  की  है  ।

 श्री मान मझे मुझे  इसका  बड़ा  ही  खेद  है  कि  आयोग ने  वकीलों  के  गिरते  हुए  स्तर  के  बारे  में  अधिक

 कुछ  नहीं  कहा  है  ।  जब  हम  न्यायाधीशों  का  स्तर  बढ़ाने  के  लिए  चिन्तित  हैं  उसी  समय  हमें  इसकी

 भी
 चिन्ता  अवश्य  करनी  चाहिए  कि  हमारे  वकीलों  का  स्तर

 न
 गिरे

 ।
 मैं  एक  उदाहरण  देता  हुं  ।

 मेरे  जिले  में  एक  ज्यूडिशियल  भ्राफीसर  थे  जिसके  खिलाफ़  घूस  लेनें  की  शिकायतें  थीं  ।  में  ज़िले

 के  जिलाधीश  से  मला  at  उन्होंने  जांच  करने  के  पश्चात्  उस  पदाधिकारी को  पदच्युत  करा
 दिया

 ।  पदच्युति के  बाद  वह  व्यक्ति  मेरे पास  ara  शौर  कहने  लगा  कि  ग्रा पने  मुझे  तो  दण्ड  दिला

 दिया  परन्तु  उन  वकीलों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जो  मुझे  घस  देते  थे  ।  इसलिए हमें  वकीलों

 का  स्तर  उठाने  का  भी  कुछ  प्रयत्न  करना  चाहिए  जिससे  न्यायालयों  में  भष्टाचार  शादी  को  प्रोत्साहन
 त  मिले

 विधि  श्रायोग  ने  कहा  है
 कि

 न्याय  सस्ता  होना  चाहिये  कौर  उसमें  शी  करता  लानी  चाहिये  ।  परन्तु

 में  राज  इसके  विपरीत  ही  काम  होता  है
 ।

 विधि  आयोग  ने  न्यायालयों  में  न्यायालय  फीस

 लेने  को  बहुत  बुरा  बताया  है
 ।  उन्होंने कहा  है  कि  एक  दीवानी  मुकदमा  दायर  करने  में  इतनी

 फीस  लग  जाती  है  जितनी  न्याय  प्रशासन  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  अपराधी  को  दण्ड  दिलाने  में  व्यय

 होती  Z|
 इंगलैंड  में  इस  प्रकार  की  न्यायालय फीस  नहीं  ली  जाती  है  ।

 मूल  wish  में
 म
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 मैं  आरा  करता  हूं  कि  विधि  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  सभा  में  चर्चा  के  लिए  समय  दिया  जायें या
 ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  साहब

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  बैठ  कर  झपना  भाषण  दे  सकते  हैं

 पंडित  ठाकुर  दास  आपकी  बहुत  मेहरबानी ।  श्राप फी  एडवाइस के  मुताबिक

 और
 साथियों  की  एडवाइस  के  मुताबिक

 wr
 हाउस  में  बहुत  कम  बोलता  हूँ  और  राज  भी  मेरा eee  eo  १

 का  इरादा  नहीं  था

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमारी  एडवाइस  तो  यही थी

 शी  ग्रजराज  fag  )  सब  की  इच्छा  यही  है  कि  भी  श्राप  ज्यादा  न  बोलें  |

 fsa  ठाकुर दास  भागने  मैं  इतना  ज्यादा  नहीं  बोलूंगा  जिससे  कि  उस  एडवाइस  की

 श्रवहूलना हो  ।

 जिस  तरह  से  ला  मिनिस्ट्री  की  डिमांड्स  पर  यहां  पर  बहस  हो  रही  है  उसे  देखकर  मुझे  हैरानी

 होती
 है  ।

 ला  मिनिस्ट्री  का  काम  तक  इस  देश  में  इतना  अधिक  श्र  इतना  बड़ा  नहीं  रहा  है

 जिसके  ऊपर  कि  क्रिटीसिज्म  किया  जा  सके  ।  ला  कमिशन  की  रिपोट  हमारे  सामने  है

 उसके  बहुत  सी  ऐसी  बातें  लिखी  हुई  जिनको पढ़  करके  हमें  TA  at  है  ।  लेकिन

 इसमें  ला  साहब  का  या  ला  मिनिस्ट्री  का  क्या  कसूर  है  ।  ला  मिनिस्ट्री का  तो  यह  काम

 नहीं  है  कि  पर  वह  एप्वाइंटमेंट  श्राफ  हाई  कोर्ट  अजीज़  में  हिस्सा  ला  मिनिस्टर साहब  का

 काम  नहीं  है  कि  जस्टिस  के  ऊपर  एसे  बोले  जैसे  कि  सुप्रीम  कोर्ट  के  अज़ीज़  बोलते  हैं  या  हाई  we

 के  afar बोलते  हैं  ॥  उसका  काम  उस  तरह  का  भी  नहीं  है  जिस  तरह  का  कि  दूसरी  मिर्नि्ट्रीज़

 उसका  कम  सिवाय  एक  दो  चीज़ों  के  बहुत  छोटा  सा  है  शर  उसका  जिक्र इस  fore

 में  किया  गया  है  ।  कहा  गया  है  कि  विधि  मंत्रालय  का  काम  विधि  संबंधी  मामलों  पर  अन्य

 मंत्रालयों की  सहायता  विनियमों का  प्रारूप  राज्यों के  विधेयकों

 अध्यादेशों के  प्रारूप  तथा  केन्द्रीय  श्रधघिनियमों का  प्रकाशन  है  ।  इसके  उसका  थोड़ा

 सा  काम  ला  कमिशन  के  सम्बन्ध  में  कौर  साथ  ही  साथ  इनकम  टेक्स  एपीएल  ट्रिब्यूनल के  सम्बन्ध

 में  इन  कुछ  एक  कामों  के  अलावा  ला  मिनिस्ट्री  का  कोई  कौर  ऐसा  काम  नहीं  है  जिसकी  जिम्मेवारी

 उसके  ऊपर  थोपी  जा  सके  या  जिस  के  लिए  उसको  लायबल  करार  दिया  जा  सके  ।

 मेरे  दोस्तों  ने  कहा  है  कि  ला  मिनिस्ट्री  का  काम  ज्यादा  बड़ा  किया  जाना  चहिये  कौर  ला

 मिनिस्ट्री  को  अख्तियार  दिया  जाना  चाहिये  कि  सारे  are  के  मुताल्लिक  वह  श्रपनी  रानी  कर  सके
 |

 ऐसे
 ला

 बनाने
 की  इजाज़त  ही  नहीं  होनी  चाहिये  जिनको  कि  ला  मिनिस्ट्री  पास  न  कर  a  चन्द

 उसूलों के  मुताबिक  उन  साज़  )  को  यहां पर  पेश  ही  नहीं  किया  जाना  चाहिये ं।  ैं

 समझता  हूं
 कि

 ऐसा  रोल  राज  ला  मिनिस्ट्री  का  नहीं  है  धौर  न  ही  उस  रोल  को  अदा  करने  के

 ag  काबिल  है  क्योंकि  ये  सब  उसकी  जुरिसडिक्शन  में  नहीं  कराते  हैं  ।  wae  ये

 बिनी
 होतीं  तो  मैं  समझता  हूं  कि  बहुत  से  कानून  जो  हाउस  के  इन्दर

 हैं  ्र  जो
 कि

 उन  उसूलों  के  खिलाफ  होते  हैं  जिन  उसूलों  को
 कि

 हमने  अपनी  कांस्टीट्यूदान

 a
 ने  रखा

 वे  कभी  भी

 न

 भराते  पर  उनकों  मैश  करने  की  या  उनको  पास  करने

 की

 ला  मिनिस्टर ven  a

 मूल  wat  में
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 ठाकुर  दास

 साहब  इजाज़त  न  देतें  ।  मैं  इस  बात  में  शामिल  होना  चाहता  हूं  कि  हमारी  खुशकिस्मती  है  कि  हमारे

 ना  मिनिस्टर  साहब  नौजवान  कौर  कानूनदां  हैं  झगर  उनकी  नज़रों  से  वे  कानून

 aa  कि  गुज़रने  चाहियें  थे--श्रोत  उनके  wat  उनका दखल  होता  wk वह  यह  कहते कि  यह

 कांस्टीट्यूशनल  के  खिलाफ  है  या  कानून  के  खिलाफ  है  तो  वे  कानून  इस  हाउस  के  प्रकार  खान  नहीं

 चाहियें थे  ।  मूझे  डर  है  कि  at  तक  उनके  इस  फंक्शन  को  न  दूसरी  मिनिस्ट्री  मानती  हैं

 न  ही  वह  खुद  ही  मानते  हैं  ।  श्रगर  यह  चीज़  राज  हो  जाए  तो  मुझ  से  ज्यादा  खुश  कोई  नहीं  होगा

 क्योंकि  में  चाहता  हुं  कि  ला  मिनिस्ट्री  प्र  ला  मिनिस्टर  साहब इस  देश  के  उसी  तरह  से  पासबान

 होने  चाहें  जिस  तरह  से  कि  सुप्रीम  फंडामेंटल  राइट्स  की  पासबान  है  ।  इसी  तरह  से

 डायरेक्टिव  प्रिंसिपल  की  ait  दूसरी  चीज़ों  की  पासबान  ला  मिनिस्ट्री  ate  ला  मिनिस्टर  साहब

 होनें  चाहियें  कोई  भी  कानून  इस  हाउस  में  ऐसा  नहीं  चाहिये-साथ  ही  साथ  इस  देश  के

 भी--जो  कि  कांस्टीट्यूशन के  मुताबिक न  हो  ।  लेकिन  हम  हर  रोज  देखते  हैं  कि  कांस्टीट्यूशनल

 के  खिलाफ़ जो  कानून  होते  हैं  वे  भी  यहां  भराते  उसमें ला  मिनिस्टर  साहब  का  कोई  दखल

 नहीं  उनको  दूसरे  मिनिस्टर  खुद  ही  लाते  कौर  वही  झगड़ा  करते  हैं  ।  हम  तो  ला  मिनिस्टर

 साहब  की  या  डिप्टी  ला  मिनिस्टर  साहब  की  शक्ल  यहां  चन्द  मौकों  पर  ही  देखेते  हैं  वह  भी

 उन  मौकों  पर  जब  कोई  कानूनी  मुद्दा  पेश  होता  है  ।  इस  वास्ते  मैं  चाहता  हुं  कि  ला  मिनिस्ट्री का
 काम

 उतना  ही  नहीं  रहना  चाहिये  जितना  कि  राज  है  ate  उससे  बहुत  ज्यादा  होना  चाहिये
 ।

 ला  कमीशन  की  रिपोर्ट  का  भी  यहां  पर  जिक्र  किया  गया  है  |  उसकी  बाबत  में  यह  कहना  चाहता

 हूँ  कि  मुझे  अफ़सोस  है  अक  इस  रिपोर्ट  को  पढ़  कर  जितना  डिसक्वैट  इस  हाउस  में  afar  किया  गया *

 कहीं  ज्यादा  इस  देश  के  gear  garg  ।  मुझे  कहना  यह  चाहिये  कि  were  कोई  मुझ  से  पूछे  कि

 इस  देश  के  wet  क्यों  नेपाटिज्म  क्यों  इस  देश  के  भ्रमर  कम्यूनिज्म  कयों  इस  देश  के  इन्दर

 पों  दो  दश  लित  शे  पडने  गुर  शह  मे  भरा  bere  नहीं  होता fr

 कुफ़  कावा  वर  कुजा  ववद  मुसलमानीਂ

 सुप्रीम  कोटे
 ot

 हाई को टेंस  जजेज  के  झप्वाइण्टमेंट  में  कम्यूनिज्म  पोलिटिकिल  इन्फ्लुएंजा

 रीजनलिज्म दाखिल  होते  हुए  में  पुछना  चाहता  हूं  कि  जितने  भी  मिनिस्टर  कौर  चीफ  मिनिस्टर

 स्टेट्स  के  हूं  वह  क्यों  न  मनमाना  कम्यूनिज्म  क्यों
 न

 वह  सारे  काम  ऐसे  करें  जो  उस  नमूने  के

 मुताबिक  हों  जिसमें  इस  हिन्दुस्तान  ae  हे
 ?  गीता  में  कहा  है  :

 *यद्यदाचरित  roé xa a  ॥

 स
 यत्प्रमाणं  कुरुते  लोकस्तदनुव्तते ॥ਂ

 सुप्रीम  कोर्ट  हाईकोट  स  के  जजेज  किस  तरह  gate  किये  गये  हैं  यह  मैं  इस  किताब

 में  से  पढ़  कर  सुनाऊंगा  जिसे  कि  ला  कमीशन  ने  लिखा  है
 ।

 वे  जजेज  मुक़र्रर  तो  प्रजिडेंट  के  नाम  से  होते

 हैं  लेकिन  मुक़र्रर  करने  वालें  प्रकट  में  केबिनेट  के  मिनिस्टर  साहिबान  जो  कि  हमारे  प्रसिडेंट साहब

 को  एड्वाइस करते  श्रगर  यह  दुरस्त  हैं  तो  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  किस  ने

 कम्यूनिज्म  किया  हूँ
 ?

 किस  ने  पोलिटिकल  इन्फ्लुएंसेज  को  दाखिल  श्राज  हाईकोट

 के  at  सुप्रीम  चोटें  के  जजेज  क्यों  इन्साफ  नहीं  कर  क्योंकि  वह  पालिटिक्स  के

 क्रीचर  क्योंकि  उनके  श्रप्वाइंटमेंट  में  कम्यूनलिज्म  को  दाखिल  किया  गया
 ।
 मुझे  याद  हूँ

 सन्‌  १९४७
 में  जिस  aaa  पार्टिशन  हम्ना  उसके  पहले  क्या  हालत  थी  ।  जब  पुराने  पंजाब  के



 २७  १८५८०  अनुदानों की  मांगें  २५०६

 में  जजेज  फैसला  करते  थे  तो  यह  होता  था  कि  ware  मुलजिम  मुसलमान  है  कौर  जज  भीਂ  मुसलमान  है
 तो  मुलजिम  बरी  हो  जाता  are  मुलजिम  हिन्दू  है  ake  जज  भी  हिन्दू  ह  तो  भी  मुलजिम  बरी  हो

 जाता  है  |  यह  हालत  नहीं  उस  थी  जबकि  यहां  पर  ब्रिटिश  गवर्नमेंट  थी  ।  क्योंकि  जितने  भी

 श्रप्वाइंटमेंट्स होते  थे  वह  कम्यूनल  बेसिस  पर  होते  थे  ।  पुराने  जमाने  के  एक  बड़े  चीफ  जस्टिस  साहब

 हिसार  तशरीफ  ले  गये  क्योंकि  वह  प्रांतीय  महानगरों  की  दो  रुपयेकी  रिश्वत  बन्द  करना  चाहत  थे  |

 चार  एसोसिएशन  में  मीटिंग  हुई  ।  उस  मीटिंग  में  लेक्चर  देने  के  बाद  उन्होंने  कहा  कोई  वकील  कुछ

 कहना  चाहेतो  कह  सकता  हूँ  ।  में  उस  असेम्बली  का  मेम्बर  रह  चुका  था  मुझे  थी  कि

 जो  बात  हो  उसे  कहूं  ।  मेंने  पूछा  कि  श्राप  भ्रांतियों  मुरहहरिरों  की  दो  रुपय  की  रिश्वत  बन्द

 करने  जा  रहे  लेकिन  कुछ  सुनने  कीਂ  हिम्मत  उन्होंने  कहा  कि  मैं  जो  कुछ  कहूंगा  वे  ७०५०  ।

 मैने  कहा  कि  सुनिये  !  as  सुपरिंटेंडेंट पुलिस  राशी  वह  war  उनको  पकड़ाये  |  मने  डिप्टी

 कमिश्नर  को  भी  कहा  कि  वह  रिश्वत  लेते  हैं  ।  एक  एक  थान ेसे  २१,  २१  हजार  रुपया  करघा  हुआ  ह  ।

 कया  यह  सब  सुनन  के  लिये  तयार  हैं
 ?

 उन्होंने  जबान  दबा  ली  कुछ  नहीं  बोल  ।  कहा  कि

 एक  बात  कहनी  ह  |  को  सारा  सिस्टम  ५६  परसेन्ट  सिविल  पोस्टें  मुसलमानों  को  देता

 इतनी  सिखों  को  देता  इतनी  हिन्दु ग्न ों  को  देता  तब  क्या  श्राप  उम्मीद  करते  हैं  कि  सारे  के  सारे

 लोग  कम्युनल नहीं  बनेंगे
 ?

 वह  इस  का  कुछ  जवाब  नहीं  दे  सके  ।  शाम  को  वह  मुझे  एक  ज़यारत  में  मिले

 झौर  कहा  कि  तुमन  मुझ  से  बड़  कड़े  कड़े  सवाल  किये  |  मैंनें  कहा  कि  सवाल  तो  कड़े  किये  पर  उनका

 जवाब  मुझे  नहीं  मिला  ।  उन्होंने  कहा  कि  जवाब  कुछ  नहीं  |  |  जवाब  यह  है  कि  हिन्दुस्तान  का  जो  पुराना

 सिस्टम  था  वह  बड़ा  जिस  में  जो  हाय स्ट  भ्रामक  होता  था  वह  दुनिया  से  विरक्त  होता  था

 किसी  की  रियायत  मंजूर  नहीं  करता  था  ।  लकिन  चंकी  हम  जजेज  इस  तरह  से  बनाते  हैं  तो  फिर

 का  नतीजा  यही  निकलेगा  |  जिस  हमारा  कांस्टिट्य्शन  बन  रहा  था  उस  वर्कट  मेंने  रजें  किया

 था--उस  कांस्टीट्यूशनल  के  मुताबिक  सुप्रीम  कोर्ट  में  सात  जजेज  सप्तऋषि  की  तरह  से  होंगे

 पाल  पाल  इन्फ्लएन्सेज्ञ  होंगे  ।  जो  कि  परवाह  नहीं  करेंगे  एग्जिक्यूटिव  की  कौर

 पूरी  तरह  से  इन्साफ  करेंगे  ।  सुप्रीम  कोटें  के  जजेज  बनाते  वक्‍त  एक्स्ट्रेनियस  कंसिडरेशन्स  रक्खे  जातें

 हैं  ।  जिस  यहां  पर  सुप्रीम  कोर्ट  हाईकोर्ट  स  के  जजेज  की  कंडीशनर  श्राफ  स्विस  ऐंड  पेंशन  का

 बिल  oral  उस  मेंने  कहा  था  कि  मुझे  मालूम  हे  कि  सुप्रीम  कोटे  में  किस  तरह से  जजेस  बनाया

 जाते हैं
 ।

 वे  कौर  किसी  भी  कंसीडरेशन  से  प्वाइंट  होते  हों  लेकिन  कम  से  कम  मेरिट्स  पर  नहीं  भराते

 हूं  |
 मेंने  जो  कहा  था  वह  भ्र पनी  प्राइवेट  नालेज  की  बिना  पर  कहा  था  ।  मैं  कम  से  कम  पंजाब  हाईकोर्ट

 के  जजेज  के  बारे  में  जानता  हूं
 ।

 प्रभी  चन्द  अप्वाइन्टमेंट्स  हुए  ।  मैं  हाईकोट  के  लोगों  के  पास  बार

 में
 जजेज

 से  बार  एसोसिएशन  के  से  मिला  ।  मैं  उन  साहिबान  से  वाकिफ  नहीं  था

 जो  जज  करर  किये  गये  ।  एक  साहब  ने  कहा  कि  एक  शख्स  जो  टाउटिज्म  का  सबसे  बड़ा  एक्स्पोनेन्ट

 वह  हाईकोट  का  जज  बनाया  गया  है  ।  एक  शख्स  जो  हर  तरह  के  इन्फ्लूएंसेज  को  मानता

 जिसकी  प्रेक्टिस
 ऐट

 दि  बार  कुछ  नहीं  ae  प्वाइंट किया  गया  ।  मैं  सुन  कर  शर्म  के  मारे  गड़  गया
 |

 यहां  जब  बिल  पाया  तो  मैंने  गरज  होम  मिनिस्टर  साहब  के  सामने  at  किया  कि  ऐसी  शिकायतें

 हमारे  सामने  ATS  हैं  गौर  वह  दुरुस्त  हैं
 ।

 इसी  वास्ते  मि०  ऐन्ट्री
 ने  चन्द  जजेज  के  बारे  में  जो

 कुछ  कहा  उसको  सुन  कर  मुझे  बड़ा  रंज  हुसना  ।  जो  शिकायत  थी  उस  की  ताईद  हमारे  ला  कमीशन

 इण्डिया  ने
 जो

 किताब  लिखी  है  उससे  पूरी  की  पूरी  होती  है
 ।

 जिन  अल्फाज  में  उन्होंने  कंडेग्नेदाब  किया
 वह  होस्ट  कंडेम्नेशन  श्राफ  दि  गवर्नमेंट  है  ।  इससे  ज्यादा  कोई  कंडेम्नेशन  नहीं  हो  सकता  ।  इस  देश

 से
 | Gate HE aratasa  कभी  नहीं  हट  सकता  सब  Ge  बन्द  a  गई  rent  के  एम  क  जा  मंट  मं

 असा
 कि

 ला  कमीशन  ने  कहा  इंफ्लूएंजा  काम  करता  है  ।

 कभी  एक  साथी  ने  पूछा
 कि

 एक  मजिस्ट्रेट  को  हटाया  गया
 ।
 कौर  जो  वकील  मजिस्ट्रेट  को

 रिश्वत  दिलवाते  थे  उनको  हटाया  गया  या  नहीं  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  उन  होम  मिनिस्टर्स  को  या
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 ठाकुर  दास

 शौर  जो  मिनिस्टर  थे  जिन्होंने  सिफारिशों  झरा  कर  कीं  ate  उन  चीफ  मिनिस्टर्स  को  जिन्होंने  जजेज

 को  हूरें  उनको  कोई  सजा  दी  जायगी
 ?

 उनके  साथ  कोई  इस  तरह  का  बर्ताव  किया
 जायगा

 कि  क्यों  उन्होंने  इस  टेड  के  भ्रमर  इस  सोर्स  श्राफ  जस्टिस  को  गन्दा  कर  जिसकी वजह  से  सारे

 देवा  के  अन्दर  सिवा  गन्दगी  के  दूसरी  चीज  चलेगी  क्यों  श्राप  एक  छोटे  आदमी  को  पकड़ते

 क्यों  एक  मुंसिफ  को  पकड़ते  हैँ  जो  किसी  के  साथ  रियायत  करता  क्यों  एक  छोटे  से  जज  को  पकड़ते

 हैं  जब  कि  art  देश  का  हाल  यह  हैं
 ?

 मैं  इस  किताब  को  पढ़ना  चाहता  हूं  ।  सफा  ६४  पर  जो  लिखा  हें

 उसको  पढ़  कर  हर  एक  पेट्रियट  को  सिवा  रोने  के  कुछ  दिखाई  नहीं  देता  ।  सका  ६४  पर  जो  कुछ  लिखा

 ea  हें  वह  किन  अल्फाज  में  लिखा  जायेगा  ?  गोल्डन  अल्फाज  में  वह  डाके  लेटने  में  लिखने  के

 काबिल  हैं  !  यही  नहीं  वह  ३८  करोड़  गरीब  हिन्दुस्तानियों  के  खून  से  लिखे  जाने  के  काबिल  हैं  जिनकी

 किस्मत  पर  यह  केबिनेट  बैठी  हैं  ।  उसमें  लिखा  उसकी  कि  हमारे  प्रेजिडेंट  के  नाम  पर  कितना  झ्र त्या चार

 किया गया  है  ।  इसमें  लिखा  ean  है  कि  सभी  ने  बताया  कि  न्यायाधीशों की  नियुक्तियों में  कार्यपालिका

 अपना  डालती  है  ।  प्रादेशिक  भावनाओं  के  कारण  न्यायाधीश  पद  पर  उपयुक्त

 व्यक्तियों  को  नियुक्त  नहीं  किया  जाता  ।  सेवाओं  में  चुने  गये  व्यक्तियों  के  बारे  में  भी  ऐसा  ही  कहा  गया

 है
 ।

 हमें  विश्वास  हो  गया  हूँ
 कि  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  लोगों  में  बड़ा  असन्तोष  है

 ।
 मुख्य

 न्यायाधीश  कीनिया  के  सुझावों  के  भ्रनुसार  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  भी  नहीं  की  गई  है
 ।

 इसके  अलावा  उसमें  कहा  गया  है  कि  एक  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  ने  कहा  हैं  कि  यदि

 मन्त्रालय  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  में  इसी  प्रकार  हस्तक्षेप  करता  रहा  तो  पुराने  न्यायाधीशों के

 निवृत्त  हो  जाने  एक  समय  श्रायेंगा  जब  न्यायपालिका  राजनीतिज्ञों की  अधीन  हो  जायेगी  ।

 इस  के  भ्रमर  बहुत  सी  बातें  भी  लिखी हुई  हैं  जो  कि  इससे  भी  ज्यादा  सख्त  हैं
 ।

 एक  चीफ  जस्टिस

 are  इण्डिया  का  कोटेशन  हैं  जिसको  पढ़  कर  मालूम  होता  है  कि  गजब  हो  गया
 ।

 fas  एग्जिक्यूटिव

 के  भ्रमर  जुडिशियरी  के  प्रदर  भी  जो  क्रिटीसिज्म  किया  गया  हैं  चीफ  जस्टिस  श्राफ  दि  हाईकोर्ट  स

 का  वह  भी  इतना  सख्त  है  कि  उसे  पढ़  कर  दामे  है  ।  वह  कहते  हैं  कि  इस  सिस्टम
 की  वजह से  जो

 की  रिकमेन्डेदान  हूँ  वह  पहले  निकलती  है  चीफ  जस्टिस  श्राफ  दि  हाईकोटें  फिर  जाती

 हूं  चीफ  मिनिस्टर स्टेट  के  गवर्नर के  फिर  चीफ  मिनिस्टर  कई  दफा  बन  श्राप

 डाइरेक्ट  होम  मिनिस्टर  के  पास  र्किमेन्डेशन  भेजता  हाईकोर्ट को  पता  भी  नहीं
 लगता

 कि  रिकमेन्डेशन है  कौर  वह  आदमी  मुक़र्रर  जाता इसकी

 वजह  से  कई  चीफ  जस्टिस  बहुत  सोच  विचार  कर  के  रिकमेन्डेशन  करते  हैं  कि  कहीं  ऐसा
 न  हो  कि

 कोई  ऐसा  जज  उसके  सिर  पर  थोप
 जाय  जो  उसकी  मंझा  के  मुताबिक  न  हो

 और  हाल  खराब  हो  जाय
 ।

 इस  गरज़  से  चीफ़  जस्टिस  ont  राय  वह  बनाते  हैं  जो  कि  चीफ़

 मिनिस्टर
 की  है

 ।
 इसके  माने  सीधे  यह  हैं  कि  इन

 स
 कौर  सुप्रीम  कोर्ट  को  बन्द  करो  कौर  यहां

 पर  डिक्टेट सं  रूल  कौर  झाबिटेटरी  रूल  होना  चाहियें  हमारे  जजेज़  की  यही  क्वालिटी
 है

 ।
 मुझें

 मह  कहते  हुए  पम  जाती  हू
 ।

 मैंने  ५०  वर्ष  से  ज्यादा  इन  अदालतों  में  प्रैक्टिस  की  है  शौर  मैंने  दो  तीन

 वर्ष  से  पहले  यह  कभी  नहीं  सुना  था  कि
 स

 के  जजेज़  के  पास  सिफारिशों  पहुंचती  हैं  और  wae

 फ्लुएंसेज़  करते  हैं
 ।

 लेकिन  मुझे  जब  इस  बात  का  यकीन  हो  गया  है  कि  हाईकोर्ट  स  में  इतना

 रिलेशन
 हो

 गया  है
 कि

 लोग  वहां  पर  जाकर  सिफारि दा  वगैरह  करने  की  जुर्रत  करने  लगे  हैं
 ।

 अरब  यह  तो

 कहना  मुश्किल  है
 कि

 उन  सिफारिशों  का  असर  कितना  होता  है  लेकिन  श्री  चूंकि  यह  चीजें  चलने  लगी

 हूँ  घौर  लोगों  को  पता  हूँ  तो  वे  यह  कहे  बगैर  नहीं  रह  सकते  कि  उन  चीजों  का  श्रसर  भी  होता  हू  ।

 एग्जीक्यूटिव  और  चीफ़  मिनिस्टर  की  जो  हालत  है  वह  मैं
 झप

 के  सामने  a  नहीं  करना

 चाहता  मैं  अपने  हाई  कोर्स  कीं  बुराई  नहीं  करना  चाहता  लेकिन  यह  मेरे  खत्म  में  धाया  है  शौर
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 मुझे  मालूम  हुमा  है  कि  किस  तरह  चीफ़  मिनिस्टसं  का  जिन  मुकदमा  में  वास्ता  हो  उन
 की

 सुनवाई

 की  तारीख  बढ़ा  दी  जाती  है  ताकि  जज  के  सामने  उन  की  ऐप्लिकेशन  सुनी  जा  सके  ।  कहने

 का  मतलब  यह  है  कि  इतना  डिटौरियेशन  हमारे  प्रकार  गया  है  ।  इस  देश  के  rat  जो

 स्टैंडर्ड

 ब्रिटिश  जस्टिस  का  था  श्राज  वह  क़ायम  नहीं  है  यह  मुझे  बहुत  अफ़्सोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  ।

 हाई  कोर्ट  स  सुप्रीम  कोर्ट  पर  से  लोगों  का  कौनफ़िडेंस  जाता  रहा  तो  इस  देश  की  सोलिड

 रौक  के  peat  एक  ब्रीच  पैदा  हो  एक  दरार  पड़  जायगी  ।  झा यन् दा  के  वास्ते  जो  भी  कोई  यहां

 पर  होम  मिनिस्टर  जो
 भी

 कोई  यहां  पर  प्राइम  मिनिस्टर हों  या  प्रेसीडेंट  साहब  मैं  बहुत

 अदब  के  साथ  wet  करूंगा  कि  ऐसी  शिकायत  फिर  हाउस  के  wat  कभी  नहीं  आनी  चाहिये ॥

 आयन्दा  कभी  किसी  ला  किसान को  यह  कहने  का  मौका  नहीं  होना  चाहिये  कि  वह  यह

 कह  सके  कि  सिवाय  मैरिट  के  ate  कोई  चीज़  कंसीडरेशन  में  are  ।  मैरिट  कंसीडरेशन  पर  ही

 कोई  शख्स  हाईकोरट्स  या  सुप्रीम  कोर्ट  का  जज  किया  जाय  |  मैंने  जनाब  की  तवज्जह  इस

 तरफ़  दिलाई  ।  हो  सकता  है  कि  मैंने  अपने  फ्रस्ट्रेशन  में  शायद  कुछ  जरूरत  से  ज्यादा  सख्त  लफ्ज़

 इस्तेमाल  किये  हों  ।  मैं  महसूस  करता  हुं  कि  मेरे  पास  कौर  सख्त  अल्फ़ाज़  नहीं  हैं  जिनको कि  मैं  इस

 चीज़  को  कंडम  भर  डीपीएस  करने  के  वास्ते  इस्तेमाल  कर  सक  कि  इन  ऐपायन्टमेंट्स  में  सिवाय

 मैरिट  के  कोई  शभ्रौर  कंसीडरेशन  एंटर  करता  है  ।  wa  जिस  तरह  से  कि  नजफ़गढ़  नाले  की  गंदगी

 से  दिल्‍ली  के  लिये  पीने  वाला  पानी  गन्दा  ate  श्रनहैल्दी  हो  गया  झ्र  उस  को  पी  कर  लोगों  में

 रियां  het  उसी  तरह  हमारी  जूडिशीएरी  में  से  यदि  कम्यूनिज्म  ak  फेवरेटिज्म  की

 गन्दगी  नहीं  जायेगी  तो  हमारे  देश  के  लोगों  का  विश्वास  जूडिशीएरी से  उठ  जायगा  wie  यह  देश

 के  वास्ते  प्रौढ़  डेमोक्रेसी  के  वास्ते  बड़ा  ख़राब  होगा  |  जब  मैं  देखता  हूं  कि  हमारी  कैबिनेट  सारे

 लोग  सुबह  से  शाम  तक  सिवाय  नेपोटिज्म  प्रौढ़  करप्शन  को  न्ड्मि  करने  के  अलावा  कोई  दूसरा

 नहीं  करते  तो  यही  कहना  पड़ेगा  कि  मेड  दाई  ८५  ।

 इस  के  अलावा  जनाब  मुलाहिज़ा  फ़रमायें  कि  हमारे  कांस्टीट्यूशन  के  yor  सैक्शन  में

 हुमा  हैं  कि  जूडिशीएरी  के  कौर  एग्जीक्यूटिव  के  फंक्शन  प्रतिपदा  सेप्रेट  होंगे  लेकिन  मैं  देखता  हूं

 कि
 जिस  यहां

 पर
 क़ानून  बनाते  हैं  उस  वक्‍त  यह  चीज़  नहीं  देखी  जाती  ।

 नै
 श्रानरेबुल

 ला  मिनिस्टर  की  खिदमत  में  ae  मुझे  अफ़सोस  है  कि  वह  ऐन  मौके  पर  उठ  कर

 जा  रहे  खैर जो  मैं  of  करने  चला  हूं  उस  को  उन  के  डिप्टी  साहब  नोट  कर  लेंगे  ।

 मंत्री  सदन  के  बाहर  न  जा  कर  अपनी  जगह  पर  बैठे  रहे  )

 amt  हिन्दुस्तान के  एलिफ़ैंट  लायर्स  में  से  हैं  ate  हमें  इस  बात  का  फ़स्ल है  कि  हम

 में  से  एक  ला  मेम्बर  हैँ  शर  हम  श्राप  से  यह  उम्मीद  करते  हैं  हम  यह  चाहते  हैं  कि  कोई  भी

 बिल  इस  हा  उस  के  प्रकार
 न

 भराये  और  उस  के  इन्दर  ऐसी  चीज़  न  at  चाहिये  जिस  से  सेपरेशन

 झाफ़  जूडिशीएरी  कौर  एक्ज़ीक्यूटिव  के  असूल  पर  आघात  हो  ।

 इस  हाउस  के  ग्रन्थ  कितने  ही  वर्षों  से  मैं  यह  झगड़ता  चला  are  हूं  कि  जहां  तक

 टैक्स  ला  का  सवाल  है  वहां  पर  यह
 जो

 एपेलेट  कमिशन  बनता  उस  के  ट्रांसफर  उन  के

 पेंट्स  में  और  उन  की  तरक्की  में  राज  हमारी  एक्जीक्यूटिव  को  दखल  न  हो  ।  यह  तो  छोटा  सा

 रिफार्म  है
 ।

 मैं  दस  बरस  से  झगड़ता  चला  ara  हूं
 ।

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  एक  बिल  की  कमेटी
 के

 मौके  जिस  का  मैं  area  मैं  ने  झगड़ा  किया  ।  उन्होंने  इस  को  देखा  लेकिन  झ्राखिर  में
 बह  इस

 को
 न

 कर  सके
 ।

 मै  हर  मौके  पर  जितने  बिल  are  के  ara  हमेशा  झगड़ा  करता  रहा  हूं
 कि

 यह  नामुनासिब  है  कि  जो  शख्स  फैसला  बतौर  जज  करे  वह  एग्जीक्यूटिव  के  नीचे  हो  ।  लेकिन
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 ठाकुर  दास

 जरा  सा  रिफार्म  नहीं  कर  सकते  ।  इनकम  ट  कस  ट्रिब्यूनल  के  अन्दर  श्राप  का  खास  इख्त्यार

 इस  किताब  में  लिखा  है  कि  art  उस  के  खास  इन्हें  हैं  ।  में  एक  चीज  नहीं  कई  चीज  बता  सकता

 हूं  जिस  के  लिये  इस  हाउस  के  अ्रन्दर  झगड़ा  मैं  से  यह  पसंद  तौर  से  नहीं  कह  रहा

 हूं
 ।

 ला  मिनिस्टर  के  शोहदे  का  जो  ज्यूरिज्डिक्शन  होना  जो
 भी

 बिल  ary
 की

 कलम  से

 उस  के  अन्दर  हमारे  कांस्टीट्यूशनल  में  जो  उसूल  दिये  हुए  हैं  उन  के  खिलाफ  इस  हाउस

 के  अन्दर  कुछ  नहीं  ५,  पाये  ।  ऐसा  करेंगे  तो  मुझे  उम्मीद  है  कि  इस  देश  के

 ट्यूदन की भी इज्जत की  भी  इज्जत  होगी  देश  के  अ्रन्दर  इन्साफ  ज्यादा  बढ़ेगा ।

 जनाब  के  रूबरू  जायदाद  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  ।  जायदाद  के  बारे  में  कोर्स  ही  फ़ैसले

 कर  सकते  हैं  कोटे  सਂ  को  ही  फ़ैसले  ठीक  देने  चाहियें  ae  उन  के  ऊपर  इतना  बच  भी  होता  है
 ।

 मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  प्राचीन  इस  जायदाद  का  हिन्दुस्तान  में  क्या  बनेगा
 ?  सुबह  से  शाम  तक

 पिछले  दस  बरसों  से  किसी  आदमी  की  लैंड  के  हकूक  के  मुताल्लिक  कोई  सर्टन्टी  नहीं  रही  है  कि  कब  तक

 ae  जमीन  उस  के  पास  रहेगी  या  कब  खत्म  होगी  ।  सारी  जायदादें  जो  हिन्दुस्तान  के  प्र्त्दं र्‌  सारी

 की  सारी  लैण्ड्स  अनसर्टेन्टी  की  लैप  में  पड़ी  हुई  हैं  ।  पंजाब  के  लैंड  feared  के  मुताल्लिक  मैं  चैलेंज

 करता  हूं
 कि

 यहां  बैठा  gar  कोई  मिनिस्टर  या  कोई  जज  मुझ  को  बतला  दे
 कि

 राज  ला
 की

 क्या  हालत

 है  ।  कोई  भी  नहीं  न  मिनिस्टर  जानते  न  डिस्ट्रिक्ट  मैजिस्ट्रेट  जानते  हैं  atc  न  वकील

 जानते  हैं  कि  ला  की  क्या  हालत  है  प्रौढ़  कितने  बीघा  जमीन  एक  भ्रामक  रख  सकता  है  प्रौर  किन

 हालात  में  रख  सकता  कौन  सा  ला  वैलिड  है  और  कौन  सा  ला  वैलिड  नहीं  है  जमीद  की  तकसीम

 हारे  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  कहते  लीगल  तर  ara  में  कपता  हूं  कि  यह  गलत  है  और  उसे

 गलत  समझा  जाना  चाहिये  क्योंकि  जब  सब  चीज  अनसटन्टी  में  है  तो  स  क्या  करेंगे
 ?  कोट स  को

 कोई  भ्रख्त्यार नहीं है नहीं  है  ।  कोर्ट  स  को  एग्जीक्यूटिव  ने  अपने  नीचे  दबा  रक्खा  है
 ।

 सारे  रेवेन्यू  कोटे
 स

 में

 ला  की  रेन  नहीं  है
 ।

 नये  नये  कोट  स  बना  दिये  जाते  हैं  ताकि  वे  अलग-ग्रहण  फैसले  करें  इस  तरह

 से  कोट  स  के  जितने  हकूक  हैं  वे  सल्ब  किये  जाते  हैं  ।  मुझे  अफ़्सोस  से  कहना  पड़ता  है  कि

 यहां  हम  ऐसी  ग्रनसटटन्टी  में  पड़  हुए  हैं  जिस  का  ठिकाना  नहीं  है  ।  प्रापर्टी  का  कानून  सीटें  नहीं  है
 ।

 यहां  पर  मैं  क्रिमिनल  ला  का  जिक्र  करूं  तो  जनाबवाला  हैरान  हो  जायेंगे  ।  अभी  तक

 पुर  के अन्दर  वह  थाना  नम्बर  १  मौजूद  है  जिस  में  गेक्यूज्ड  की  पिटाई  की  जाती  थी  ate  यह  चीज

 हर  एक  मैदान  डिस्ट्रिकट  मैजिस्ट्रेट  और  हाई  सब  जानते  ।  as  रेट  मेथड्ज़  राज
 भी

 मौजूद  हूं
 ।

 यह  हालत  है  हालांकि  ला  नहीं  है  ।  मैं  ने  ला  कमिशन  की  रिपो  को  पढ़ा  प्रौर  मुझे  अफ़सोस

 है  कि  उन्होंने  चन्द  फिकरों  चन्द  सफ़हों  में  इस  झ्रोरिजनल  सवाल  को  डिसमिस  कर  दिया  जैसाकि

 खाडिलकर  साहब  ने
 भी

 कहा  है
 ।

 ला  जितना  हमारा  वह  सारा  एंग्लो  सिस्टम  पर  बेस्ड  हमारी
 पालियामेंट

 मदर  श्राफ  पालियामेंट्स  के डिजाइन पर  ।  हमारे ला  कोर्ट सਂ  सुप्रीम  कोट  कौर  दूसरी

 सब  चीज़ें  उस  सिस्टम  पर  बेस्ड  हैं  ।  यह  ख्याल  तौ  छोड़  दीजिये कि  वह  कितना  इंडियन  वे  श्राफ

 कौर  कितना  इंडियन  जीनियस  के  मुताबिक  यह  चीज़  बनाई  गई  है  कौर  इन्साफ  क्या  है  ।

 हम  को  मान  लेना  जिसे  उन्होंने  डिसमिस  कर  दिया  शरर  हर  एक  यह  डिसमिस

 कर  देगा
 कि

 ort  के  दिन  हमारा  सारा  इंस्टिट्यूशन  एंग्लो  सैक्शन  टाइप  का  है  ।  भ्रमर  हम  उस  को

 मानें
 तो

 मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  ऐंग्लो  सैक्शन  सिस्टम  और  ला  श्राफ  एविडेंस  ने  हमारा  कया

 हाल  किया  है
 ?

 मसल  मशहूर  है  कि  जो  अदालत  के  सामने  जा  कर  सच  बोलता  भ्र ौर  जो  पंचायत  में

 झा  कर  झूठ  बोलता  है  वह  असल  मां  बाप  का  बेटा  नहीं  है  ।  श्रदालतों  में  झा  इस  कदर  चला

 हुमा  है  तो
 भी

 मैं  सदन  से  चाहता  हूं  कि  कोई  चीज  इस  ला  कमिशन ने  इस  सारे  झूठ  को  हटाने
 के  वास्ते  की  है  ?

 कोई  चीज  श्राज  कोटें
 स

 के  इन्दर  की  गई  मैं  नहीं  जानता  ।  मैं  एक  पुराना  वकील
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 क्रिमिनल  लाइटर  बिसरे  गांव  के  बीच  में  कत्ल  होता  है  लेकिन  लोगों  की  के

 सामने  मुल्जिम  छट  जाता  यह  किस  वजह  से  है
 ?

 यहां  जो  यह  ऐंग्लो  सैक्शन  तरीका  है  गवाही

 एविडेंस  पुलिस  मैथड्स  वहू  इतनी  देर  चला  रोक  यह  उसी  का  नतीजा  है  ।  हमारी  जीनियस

 यह  हम  यह  चाहते  हैं  कि  ऐसा  इन्साफ  जैसेकि  हम  कभी  रामराज्य  का  जिक्र  करते  थे  कि  इस

 तरह  का  इन्साफ  उन  का  था  ।  हमें  कह  देना  चाहिये  कि  पुराने  सिद्धान्त  खत्म  हुए  ak  लीगल

 जस्टिस  हमारा  सिद्धान्त  है  are  लोगों  को  इससे  तसल्ली  होगी  ।  प्राय  उसी  पर  इक्तफ़ा  करें  ।  अपने

 कोर्स  को  बेहतर  बनायें  |  कोर्स  को  बेहतर  बनाने  का  इस  से  बरच्छा  तरीका  नहीं  है  कि  प्राय  के  जज

 फस्टें  क्लास  भ्रच्छे  से  भ्रच्छे  हों  |

 मुझे  खुशी  है  कि  wa  हमें  मौका  भी  मिला  है  एक  तरह  से  तारीखी  इन्स्टिट्यूदान  को  बनाने

 जीनियस  को  एक्सरसाईज करने  का  ।  इन  कोटे  के  अलावा  पंचायत  कोर्स  भी  बनने

 लगे  वहां  पर  न्याय होगा  बाप  दूसरा  ला  बना  लोगों  की  जीनियस  के  मुताबिक  बना

 सकें  |  प्यार  हम  इस  पुराने  इंस्टीट्यूशन  जिस  को  हम  ने  ट्राई  कर  लिया  खैर बाद  कह

 मौजूदा  ला  ग्राफ  एविडेंस  को  झर  बाकी  सिस्टम  तो  बहुत  बेहतर  होगा  ale  मुमकिन  है  कि

 हम  किसी  हद्द  तक  पुराने  श्रायडियल  के  इन्साफ  के  पास  पहुंच
 तक  |

 वरना  मुझे  डर  है  जिस  तरह  का

 इन्साफ  ग्रंग्रेजो  ने  सब्जेक्ट  पापुलेशन  को  जिस  तरह  का  इन्साफ  करने  का  तरीका  दिया  gar

 मैं  नहीं  कहता  कि  ऐसा  उन्होंने  नेकनीयती  से  नहीं  किया  बल्कि उन  के  मुल्क में  वही  था  यहां

 कर  उसी  को  रायज  कर  हम  उस  के  काबिल  नहीं  थे  झर  वह  हमारी  जीनियस  के  मुताबिक

 नहीं  था  ।  नतीजा  यह  हुमा  फिल वाकया  इन्साफ  से  उनका  होता  गया  ।  अंग्रेज़ों  के  जमाने

 में  प्रौर  अब  भी  उनका  होता  गया  वह  इन्साफ़  जिस  को  हम  इन्साफ  समझते हैं  ।  तो  भी  मैं  कहता  हूं  कि

 ब्रिटिश कोट  स  के  इन्दर  शायद  के  मुकाबले ज्यादा  इन्साफ  होता  रहा  हो  क्योंकि  उस  वक्र  में

 की  ऊंचे  दर्ज  के  श्रप्वाइंटमेंट्स  में  इतना  गोलमाल  नहीं  होता  था  जितना  कि  राज  सुप्रीम  कोट

 शर  हाई  कोर्स  में  होता  है  ।  इस  वास्ते  मैं  करूंगा  कि  जहां  तक  इन  चीजों  का  सवाल  है  मैं  भ्र

 करना  चाहता  हूं  कि  यहां  पर  जिक्र  आया  कि  कानून  का  तरीका  महंगा  है  या  सस्ता  है  ,  क्या  मैं

 जनाब
 की

 तवज्जह  कांस्ट्ट्शिन  की  दफा  १३४  की  तरफ  दिला  सकता  हूं  कौर  हाई  कोर्स  के  सब  र्ल्ड

 की  तरफ  दिला  सकता  हूं  या  जितने  पब्लिक  डिसीज  हैं  उन
 की

 तरफ  दिला  सकता  हूं
 लिटिगेशन  की  जितनी  प्रापर्टी  है  उस  की  कीमत  ४५००  या  ५०००  रु०  या  उस  से  ज्यादा  होती  है  तो

 वह  हाई  कोर्ट  श्र  सुप्रीम  कोर्ट  में  क्वेश्चन  श्राफ  हक कट  बन  जाता  है  ।  सिविल  कोटक के  अन्दर  दूसरे

 ait  में  अदालत  ररप्रस्ल  फैक्ट  की  अदालत  नहीं  रहती  है  ।  कोई  ऐसा  मुकदमा  जिस  की  मालियत
 २०

 हजार  रु०  या  उस  से  ऊपर  की  हो  तो  उसे  सुप्रीम  कोर्ट  में  ले  जाये  जाने  का  हक  है  |  प्यार  कानून

 का  सवाल  हो  वरना  कपिल  सुप्रीम  कोटे  में  जा  ही  नहीं  सकती
 |

 में  अदब  से  चाहता  हूं  कि  एक  आदमी  को  हाई  चोटें  से  श्र  सुप्रीम  कोर्ट  से  इन्साफ
 तभी

 मिल  सकता  है  जब  कि  उस  की  इतनी  प्रापर्टी  इनवाल्व्ड  हो  ।  इस  के  मानी  तो  यह  होंगे  कि  जिस की

 थोड़ा  प्रापर्टी  है  उस  को  सुप्रीम  कोर्ट  ौर  हाई  कोर्ट  से  इन्साफ  मिल  ही  नहीं  सकता  जिस  का  मामला

 छोटा  है  वह  उस  को  हाई  कोर्ट  प्रौढ़  सुप्रीम  कोट  तक  ले  ही  नहीं  जा  सकता  ।  इस  के  अलावा वहां  का

 खर्चा  इतना है  कि
 किसी  की  हिम्मत  नहीं  कि  हाई  कोर्ट  तक  पहुंचे  ।  हमने  कांस्टीट्यूशनल  की  दफा

 १४
 में  यह

 लिखा  है  कि  सब  को  ईश्वर  श्रापार्चुनिटी  होगी  ।  लेकिन  जिस  आदमी  का  थोड़ी  जायदाद

 का  मामला  है  उस
 की

 तो  वहां  तक  पहुंच  हो  ही  नहीं  सकती
 |

 यह  बहुत  नाजायज  चीज  है  ।

 इसी
 तरह  से  मैँ  एक  लफ्ज  क्रिमिनल  ला  के  बारे  में  अर्ज  करना  चाहता  हूं  ।  कितने  ही  ऐसे  केसेज

 हुए  हालांकि  वे  रेसलर  जिन  में  कि  एक  बेगुनाह  आदमी  को  फांसी
 का  हुक्म  होता  है  ।  ऐसे  केसेज  में

 426  (Ai)
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 ठाकुर  दास

 यह  मुकदमा  बतौर  हक  के  सुप्रीम  नहीं
 जा

 सकता
 ।

 फांसी  का  fas  वही  मुकदमा  बतौर  कपिल
 के

 हक  के  सुप्रीम  चोटें  जा  सकता  है  जिसमें  हाई  चोटें  ने  काले  पानी  की  सजा  को  फांसी  की  सजा  में  बदल

 दिया  हो  ।  ऐ  से  केसे  ज॑  के  सिवा  दूसरे  फांसी  के  केस  बतौर  हक  के  सुप्रीम  कोटे  नहीं  जा  सकते  |  यह

 ठीक  नहीं  मैं  रजें  करना  चाहता  हूं  कि  इन्सानी  कमजोरी  इम्परफंक्शन  के  लिहाज  से  ऐसे  सारे  केस

 जिन  में  फांसी  की  सजा  दी  गई  हो  बतौर  हक  के  सुप्रीम  चोटें  तक  जाने  चाहियें  ।  मैं  जानता हूं  कि  इस

 का  भ्र सर  यह  होगा  कि  सुप्रीम  कोट  sass हो  जायेगी  क्योंकि  ऐसे  केसेज  की  तादाद  ज्यादा  होती  है  ।

 लेकिन  म  अरज  करना  चाहता  हूं  कि  मेरे  इल्म  में  ऐसे  केसेज  हैं  कि  जिन  में  बेगुनाह  श्रादमी  को  फांसी  की

 सजा  हो  गयी  ओर  वह  सुप्रीम  से  इन्साफ  हासिल  नहीं  कर  सका  क्योंकि  वहू  बतौर  हक  के  सुप्रीम

 कोटे  तक  नहीं  जा  सकता  था  |  एक  केस  नहीं  कितने  ही  TA  केसेज  मेरे  इल्म  में  हैं  ।  जहां  तक  इन्सानी

 ताकत  का  ताल्लुक़  है  डैथ  को  निकाल  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  इसलिये  म॑  ast  करना  चाहता  हूं
 कि

 इजाजत होनी  चाहिये

 चाहे  जितना  भी  खर्चा  इस  तरह  के  केसेज  को  जरूर  बतौर हक  के  सुप्रीम  कोर्ट  ले  जाने
 की

 थी  ब्रज  राज  fag  उपाध्यक्ष  ला  कमीशन  की  रिपोर्ट
 के  बाद  यह

 निश्चित  सा  लगता  है  कि  कानून  मंत्रालय  का  जो  अधिकार  क्षेत्र  है  उसे  बढ़ना  चाहिये  |  प्रभी  तक  कानून

 मंत्रालय  का  अघिकार  क्षेत्र  मसविदा  बनाने  वाले  एक  मुहर्रिर  के  काम  का  रहा  प्रौढ़  जहां  तक

 नीति  सम्बन्धी  बातों  का  सवाल  है  उन  से  उस  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  रहा  है  ।  ला  कमीशन की  रिपोर्ट

 कै  बाद  का  वह  सारा  का  सारा  कार्य  जो  कानून  से  सम्बन्ध  रखता  है  वह  कानून
 मंत्रालय

 के  जिम्मे  किया  जाना  म  ऐसा  महसुस  करता  हूं  ।  सदन  में  सुप्रीम  कौर  हाई
 कोट

 के
 लिये

 बहुत  ही  प्रतिष्ठा  के  दाऊद  कहे  गये  हैं  ।  मैं  उन  शब्दों  के  साथ  को  जोड़ता  हूं
 ।

 लेकिन  यह  भ्रादंका  प्रकट  की  गयी  है  कि  देश  के  ऐसे  कितने  नागरिक  हैं  जिन  में  हाई  कोट

 सुप्रीम  TH  जाने  की  क्षमता  है  ।  यह  ऐसी  बात  है  जिस  पर  कि  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करने  की

 है  ।  असल  में  अगर  हम  हिन्दुस्तान  की  जनता  को  निष्पक्ष झर  सस्ता  न्याय
 दिलवाना

 चाहते  हैं  तो  जो  परम्परा  सुप्रीम  भ्र ौर  हाई  कोर्ट  कीं  हमारे  देश  में  रही  उस  को  हमें  नीचे  जिला

 श्र  तहसील  तक  लाना  बल्कि  मे  तो  कहूंगा  कि  हमें  उस  परम्परा  को  श्रपनी  पंचायतों  में

 लाना  होगा  |  हम  पंचायत  चालू  करने  जा  रहे  हैं  उन  में  हम  को  वह  परम्परा  लानी  होगी  |

 इस  सिलसिल  में  ला  कमीशन  ने  जो  भूखी  भारतीय  जुडिशियल  सर्विस

 सिफारिश  की  हूँ  में  उसका  स्वागत  करता  अभी  तक  क्या  होता  था  ।  हमारे  यहां

 मजिस्ट्रेट होते  हूँ  ।  उन  मजिस्ट्रेटों  की  उन  की  पदोन्नति  ak  उन  के  कार्य

 की  देखभाल  एग्जीक्यूटिव  करती  है  ।  इसलिये  उन  को  यह  श्राइवासन  नहीं  रहता

 उन  को  यह  विश्वास  नहीं  रहता  था  कि  ore  वह  कानून  के  मुताबिक  अपना  addr

 भावनाओें  के  अनुसार  अपना  काम  करेंगे  तो  उन  का  भविष्य  सुरक्षित  रह  सकेगा  ।  इसलिये इस

 संदर्भ  में  यह  भी  बहुत  आवश्यक  है  कि  जहां  पर  झाल  इंडिया  जुडीशियल  सर्विस का  गठन  उस  के

 साथ
 ही

 साथ  निश्चित  रूप  से  एग्जीक्यूटिव  कौर  जुडीशियरी  का  अलगाव  भी  होना  चाहिये  |  जब
 तक  यह

 अलगाव  नहीं  होगा  तब  तक  हिन्दुस्तान  के  नागरिकों  को  न  सस्ता  न्याय  मिल  सकता  है  कौर
 न  उन

 को  यह  विश्वास  हो  सकता  है  कि  उन  को  न्याय  मिलेगा  |  झ्राखिर  होता  क्या  है  ?  जब  भा

 जनता  को  मांगों  को  लेकर  राज  लोग  की  सरकार  से  लड़ते  तो  की  सरकार  के

 चूंकि  प्रभो
 जु  डी शिप रो  att

 एग्जीक्यूटिव का  सेपरेशन  नहीं  हुआ  अप्रत्यक्ष रूप  या  उन  के  कान  में

 कहू
 कर

 इस  तरह  के  काम  कराया  करते  हँ  कि  जिन  से  कानून  की  हत्या  हो  जाती है  ।  मैँ  आपको
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 इस  का  उदाहरण  देना  चाहता  gl  मेरे  यहां  उत्तर  प्रदेश  में  PEM  में  न्याय  के  खिलाफ  सत्याग्रह

 उस  सत्याग्रह  के  खिलाफ  जाब्ता  फौजदारी  के  दफा  Low  प्रौढ़  १  १७  का  इस  तरह से  प्रयोग  किया  गया

 कि  कोई  भी  झ्रादमी  at  दिल्ल  से  वहां  अपने  क्षेत्र  को  जा  रहा  है  तो  उसको  अपने  क्षेत्र  में  घुसने  से  पहने

 ही  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  यहां  कहू  कर  कि  वहां  तुम्हारे  रहने  से  शान्ति को  खतरा  पैदा  हो  सकता

 इस  तरह  को  हालत  में  कोई  जन  है  कैसे  पनप  THAT  लोगों  को  सरकार  से  शिकायतें  हो  सकती

 पर  प्रशासन  न्याय  का  सेपरेशन  न  होने  के  कारण  इस  तरह  से  काम  किया  जाता  है  कि  जिससे

 की  सरकार  को  मदद  मिले  ।  और  इस  कारण  जो  लोग  जन  अन्दोलन  को  उठाना  चाहते  हैं  उनको

 न्याय  की  नहीं  रहती  |  यह  सेपरेशन  केवल  इसीलिये  भ्रामक  नहीं  है  कि  हम  को  निष्पक्ष

 सस्ता  न्याय  मिले  बल्कि  इसलिये  भी  कि  अगर  कोई  लोग  जनतंत्र  में  विश्वास रखने  वाले  हों  भर  जो

 श्रमिक  तरीकों  महात्मा  गांधी  के  तरीकों  से  की  सरकार  को  बदलना  चाहते  उन  के  दिमाग
 बचे "५  aN

 में  यह  aaa  न  रहे  कि  जो  मजिस्ट्रेट बैठ  जो  हाकिम  परगना बैंठे  हूँ  वे  उन  की  भ्राजादी का

 कर  लेंगे  |  हमारे  मुल्क  में  इसी  सदन  द्वारा  पारित  निवारक  निरोध  कानून  उसके  अनुसार  नगर  किसी

 की  कार्यवाहियों से  देश  को  खतरे  की  आशंका  होती  है  तो  उस  को  बिना  मुकदमा  चलाये  बन्द  कर  दिया

 जाता है
 ।

 लेकिन  हम  देखते  हूँ  कि  मामले  हुए  हैं  कि  इस  कानून  के  होते  हुए  भी  लोगों  को  जाब्ता

 फौजदारी
 की  दफा  Soo  ११७  के  तुषार  बन्द  कर  दिया  जाता  है  |

 इसलिये  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  बहुत  ही  आवश्यक  है
 कि

 प्रशासनिक  सेवाओं  का

 न्याय  सेवायों  एग्जीक्यूटिव  भर  ज्यूडिशरी  का  तुरन्त  ही  अलगाव
 कर  दिया  जाय  ।

 जब  तक  यह

 अलगाव  नहीं  होता  है  तब  तक  न्याय  मिलने  पर  हमारी  ग्राहक  नहीं  हो  सकती  है  ।  राज  हमें यह

 रहती  है  कि  हमें  सुप्रीम  कोर्ट  होई  कोट  से  न्याय  मिल  जायेगा  कौर  यह  प्रशंसा  की  बात  है  कि  लोगों

 का  सुप्रीम  कौर  हाई  कोर्ट  में  विश्वास  बना  हुमा  है  कौर  वे  समझते  हैं  कि  कम  से  कम  वहां तो

 न्याय  मिलने  की  रहती  है  ।  यह  दूसरी  बात  है  कि  लोग  हाई  कोर्ट  तक  या  सुप्रीम  कोर्टो तक

 पहुंच  नहीं  पाते  या  वहां  तक  पहुंचने  की  उन  में  क्षमता  नहीं  होती  उन  के  पास  साधन  नहीं  होते

 हैं  लेकिन  न्याय  मिलने  की  झ्राद्या  जरूर  रहती  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  चीज  नीचे  से  नीचे  तक  की कोर्ट  में

 होनी  चाहिये  |  भ्रमर  हमें  हर  नागरिक  को  न्याय  देना  हमें  हर  नागरिक  के  दिल  में  यह  भावना

 पैदा  करनी  है  कि  उसे  न्याय  मिल  सकेगा  तो  इसके  लिये  हमें  नीचे  उतरना  होगा  लोगों को  यह

 वास  दिलाना  होगा  कि  मजिस्ट्रेट  की  अ्रदालत  से  कौर  उस  से  भी  नीचे  की  जो  भ्र दा लत  छोटी  से  छोटी

 जो  प्रदालत  वहां  पर  भी  उसे  न्याय  मिल  सकता  है  ग्रोवर  निष्पक्ष  न्याय  मिल  सकता  है  कौर  कोई  खतरे

 वाली  बात  नहीं  है  ।  अगर  कोई  व्यक्ति  किसी  चीफ  मिनिस्टर  के  खिलाफ  कोई  बात  कहता  किसी

 मिनिस्टर  के  खिलाफ  कोई  बात  कहता  सत्तारूढ़  पार्टी  के  खिलाफ  कोई  बात  कहता है  तो  उसको

 विश्वास  होना  चाहिये  कि  ore  उस  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही हुई  तो  उसे  न्याय मिल  सकेगा  ।

 जब
 इस

 तरह
 की  भावना  मुल्क  में  पैदा  तब  जो  हमारा  जनतंत्र  वह  मजबूत  हो  इस  देश

 में
 जनतन्त्र

 को  मजबूत  करने  का  जिम्मा  किसी  एक  पार्टी  या  किसी  एक  व्यक्ति  या  किसी एक  संस्था  ने

 नहीं ले  रखा  इसे  मजबूत  करने  का  जिम्मा  हर  नागरिक  का
 भ

 ने  ही  यह  जिम्मेदारी किसी
 जीतने

 में  जबकि  हिन्दुस्तान की  आजादी  लड़ी  जा  रही  किसी  एक  पार्टी  ने  लिये  रखी  हो  लेकिन  राज  यह

 हर  नागरिक  की  जिम्मेवारी  है  कि  वह  देखे  कि  किस  तरह  से  हमारे  देश  में  जनतन्त्र  मजबूत  हो  सकता

 है
 ।

 जनतन्त्र  तभी  मजबूत  हो  सकेगा  जब  कि  हम  लोगों  को  यह  विश्वास  दिखायेंगे  कि  वे  चाहे  किसी  तरह

 का  काम  भो  चाहे  सरकार  की  मुख़ालिफ़त  उन्हें  न्याय  मिल  सकेगा  |  इसलिये यह  जरूरी  है
 कि  एग्जेक्यूटिव  शर  ज्यूडिशरी  का  सेपेरेशन  करने  की  दिशा  में  तेजी  से  कदम

 उठाये
 जायें  ।

 मुझे  अफ़सोस  है
 कि

 लोग  जो  कि  arent  मिलने  से  पहले  बार  बार  इस  तरह  की  बात  करते  थे

 कि  एग्जीक्यूटिव  कौर  ज्यूडिशरी  का  सेपेरेशन  होना  चाहिये  श्राज  बहानेबाजी करते  हैं  कि  यह  इसलिये
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 ज  राज

 नहीं  हो  पा  रहा  है  कि  इस  से  खर्चा  बढ़ेगा  |  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  दलील  दी  जाती  है

 इस  में  कोई  वजन  नहीं  है  ।  हमारे  यहां  उत्तर  प्रदेश  में  जो  हाकिम  परगना  होता  है  वह  ज्यूडिशरी  ae

 एग्जीक्यूटिव  दोनों  के  ही  काम  करता  इस  को  मैं  चाहता  हुं  कि  सेपेरेट  कर  दिया  करीब  करीब

 हर  तहसील  में  वहां  पर  ब्लाक  डिवेलेपमेंट  झ्राफिसर होते  हैं
 |

 श्री  नगर  श्राप  वहां  पर  चाहें
 तो

 ये  दोनों

 काम  प्रति  हो  सकते  हैं  ।
 जो  एग्जीक्यूटिव  नेचर  के  काम  हाकिम  परगना  के  होते  हैं  उनको

 वी०  डी०

 तरो ०
 के  सुपुर्द  किया  जा

 सकता  है  ग्रोवर  जो  न्याय  का  काम  है  उस  को  वहू  खुद  कर  सकता है
 |  डसो  तरह

 से  न्याय  के  काम  को  दूसरे  मैजिस्ट्रेट्स में  भी  बांटा  जा  सकता  है  ।  ऐसा  करने  से  खर्चे  में  कोई  बढ़ोतरी

 नहीं  होगी
 ।

 यह  दलील  कि  यह  सेपेरेशन  इस  वास्ते  नहीं  हो  रहा  है  कि  खर्चा  बढ़ेगा  बेबुनियाद  है
 ।

 यह  दलील  कोई  वजन  नहीं  रखती  है  ।  इन  दोनों  चीजों  को  सेपेरेट  मैं  समझता  हूं  इसलिये  नहीं  किया  जा

 रहा  है  कि  राज  जो  सामाजिक  व्यवस्था  है  उस  में  जो  लोग  परिवर्तन  लाना  चाहते  शान्तिपूर्वक

 तरीकों  से  परिवर्तन  लाना  चाहते  ग्रीस  उपायों  द्वारा  परिवर्तन  लाना  चाहते  उनको  किसी  तरह

 से  पनपने  न  दिया  उन  को  बढ़ने  न  दिया  उन  को  दबाना  आवश्यक  है  ।  इस  सदन में
 जब

 निवारक  नजरबन्दी  कानू
 न

 प्राया  था  उस  समय  बहस  के  दौरान  में  यह  बताया  गया  था
 कि

 इतने  प्राप्ति

 इस  के  अन्तर्गत जेलों  में  बन्द ह |  |  लेकिन मैं  पूछता हूं  कि  दफा  १०७  कौर  दफा  ११७ के
 भ्रन्तगंत  जो

 हजारों  ग्रामीण  बन्द  पड़े  उन  को  क्यों  बन्द  रखा  गया  है  ।  उन  की  जो  हालत है  वह  निवारक

 नजरबन्दी
 कानून  के  श्रन्तगंत  नज़र बन्द  लोगों  से  कम  बुरी नहीं  है  ।  मैं समझता हूं

 कि  यह  ऐसी  चीज  है

 जिस  के  पीछे कि  कोई  श्रद्धा  उद्देश्य  नहीं  इस  वास्ते में  निवेदन  करूंगा  कि  ज्यूडिशरी  दौर

 एग्जीक्यूटिव  सेपेरेशन  का  तुरन्त ही  निर्णय  हो  जाना  चाहिये  |

 जहां  पर  निष्पक्ष  न्याय  दिया  जाना  ज़रूरी  है  वहां  पर  एक  कौर  बात  भी  जरूरी  है  जो  कि  इसके

 साथ  जुड़ी हुई  ह  प्रौढ़  जिसकी  तरफ  कई  माननीय  सदस्यों ने  इशारा  किया  है  प्रौढ़  ला  कमीशन ने  भी

 इशारा  किया हँ  |  म  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  हाई  कोर्ट  के  जजिज  की  चीफ  मिनिस्टर

 की
 इच्छा  पर  होती  रहेंगी  तब  तक  कस  यह  कहा  जा  सकता  हूँ  कि  लोगों  को  चल  कर

 निष्पक्ष
 न्याय

 मिल  सकेगा  या  न्याय  व्यवस्था  निष्पक्ष  रह  सकेगा  |  कुछ  लोग  निष्पक्ष  रहेंगे  भी  तो  यह  रूल  के
 दान  की  बात  होगी  नियम  में  अपवाद की क्रि  बात  होगी  लेकिन  श्राखिर  में  वे  निष्पक्ष

 नहीं रह  सकेंगे  ।  इसलिये  यह  बहुत  ही  आवश्यक  हो  जाता  हैँ  कि  जहां  तक  हाई  कीट्स  के  अजीज
 के

 एप्वाइंटमेंट्स  का  सम्बन्ध  उसको  एग्जीक्यूटिव  चीफ  मिनिस्टर  के  अधिकार  क्षेत्र
 से  हटा  दिया

 जाए  तो  यहां  तक  कहना  चाहुंगा  कि  भारत  सरकार के  होम  मिनिस्टर  से  भी  इसका कोई
 सम्बन्ध

 नहीं  रहना  जहां  तक  उनको  नि  युक्तियों  का  ताल्लुक  है  ।  केवल  चीफ  जस्टिस  के  ही  हाथ  में  यह

 चीज़  रहनी  हिन्दुस्तान  के  चीफ  जस्टस  के  अधिकार  क्षेत्र  में  हाई  कोर्स  के  चीफ  जस्टिस

 के  अधिकार  क्षेत्र  में  रहें
 ।  जब  इस  तरह  को  बात  होगी  तभी  जाकर  हाई  कोर्स  के  ज़जीर  में  यह

 भावना  सकता  उनमें
 यह  विश्वास  हो  सकता  है  कि  बे  are  किसी  चीफ  मिनिस्टर  के  खिलाफ

 किसी  रिट  पेटीशन  में  कोई  स्ट्रिकचर  पास  करेंगे  , कोई  कानूनी  व्यवस्था  कोई  रूलिंग  जिसमें

 किसी  की  मानहानि  हो  सकती  तो  कोई  खतरे  वालो  बात  नहीं  होगी  ।  मुझे  खतरा  है  कि  जो
 व्यवस्था

 हं  उससे  चल  कर  इस  तरह  की  बात  हो  सकती  इस  तर्‌ह  का  खतरा  पैदा  हो  सकता

 @  कि  जिस  तरह  से  वहां  निष्पक्ष  न्याय  हमको  a  तक  मिलता  रहा  जिस  निष्पक्ष  न्याय  की  हम

 करते  रहे  वह  भविष्य  में  नहीं  मिल  सकेगा  ।  ला  कमीशन  की  इस  सिफारिश  का  मैं  स्वागत

 करता  हूँ  कि  हाई  कोटे  सुप्रीम  कोटे  के  अजीज़  की  नियुक्तियों  में  चीफ  मिनिस्टर  की  राय  नहीं

 ली  जानी  चाहिये  या  उनके  द्वारा  नहीं  होनी  चाहियें  ।
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 इसके  साथ  ही  साथ  १ यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  हमें  जनता  के  लिए  कुछ  करना  उसकी

 भलाई  सोचनी  हूँ  तो  कब  तक  प्रंग्रेजी  भाषा  के  ज़रिये  से  हमारा  काम  चल  सकता  है  |  बहुत  कोशिश  करने

 के  बाद  ब्रिटिश  हक मत  के  शासन  के  डेढ़  सौ  वर्षों  के  बाद  भी  एक  परसेंट  से  अधिक  लोग  अंग्रेजी को  पढ़

 शर  समझ  नहीं  सकते हूँ  ।  मैं निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  एक  परसेंट  लोगों के  लिए
 अंग्रेजी

 भाषा  में

 areal  न्याय  व्यवस्था  उसकी  प्रोसीडिग्ज़  उसकी  जजमेंट्स  को  श्राप  कब  तक  चलाते  रह  सकते

 हैं  ।  कानून  की  सारी  कार्रवाई प्रंग्रे जी  में  होती  है  ।  क्या  इस  तरह  से  हम  हिन्दुस्तान  के  लोगों  को

 न्याय  दे  क्या  उनमें  विश्वास  की  भावना  पैदा  कर  सकेंगे  कि  उनको  न्याय  मिल  सकेगा  ?  में

 झता  हुं  कि  हमारे  देश  में  झ्ादशं  स्थिति  वह  होगी  कि  अगर  कोई  व्यक्ति  थोड़ा  सा  कानून
 भी  प्रगति

 भाषा में  जानता  तो  उसे  इस  स्थिति  में  होना  चाहिये  कि  वह  बिना  किसी  वकील  की  राय  लिए  हुए

 या  बिना  वकील  को  fet  हुए  अदालत के  सामने  aol  बात  को  रख  सके  |  ate  स्थिति  यह  है
 कि

 बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं  जो  कि  प्रादेशिक  भाषाओं  को  जानते  बंगला  जानते  कन्नड़  जानते  तेल a

 जानते  हैं  हिन्दी  stad  कानून  का  ज्ञान  उन्हें  है  लेकिन  क्योंकि  अदालत  में  सारी  कारवाई  अ्रंग्रेजी  में

 चलती  अंग्रेजी में  दलीलें  दी  जाती  aaa  में जजमेंट लिखे  जाते  हैं  उसी  में  सारा  कार्य  होता

 इस  वास्त  वे  अपने  श्राप  जा  नहीं  सकते हैं  श्र  इसके  लिए  उनके  लिए  वकीलों का  सहारा  लेना  जरूरी

 हो  जाता है  |  यह  भयावह  स्थिति  है  र  इसका  wea  होना  चाहिये  श्र  जितनी  जल्दी  यह  हो  उतना

 ही  अच्छा  होगा  ।  गर  इसका  पीड्  ही  अन्त  नहीं  होता  है  तो  इसके  बहुत  बुरे  नतीजे  निकलने  वाले  हैं  ।

 करोड़ों  नागरिकों  के  दिलों  व  दिमागों  में  कभी  भी  ऐसी  सुरत  में  यह  विश्वास  नहीं  भर  सकता

 है  कि  उन्हें  न्याय  मिल  सकता  है  बिना  वकीलों  के  जरिये  वकीलों  के  बारे  में  इसको  कहने  से  मेरा

 यह  तात्पयं  नहीं  है  कि  जो  वकीलों  का  वर्ग  हे  वह  ऐसा  है  जो  कि  समाज  में  कोई  भी  किसी  भी  तरह  का

 परिवर्तन  नहीं  चाहता है
 ।  इसके  विपरीत  मैँ  यह  कहना  चाहूंगा  कि  वकील वर्ग  ने  बहुत  ही  क्रान्तिकारी

 काम  किये  हूँ  ।  आ्राजादी  की  लड़ाई  में  उसने  बहुत  महत्वपूर्ण  भाग  लिया  है  ।  जहां  तक  समाज  की

 व्यवस्था
 में

 परिवहन  लाने का  सवाल  भ्रमर  कानून  लोगों  पर  जान  बूझ
 कर  कोई  संवैधानिक

 बंदिश  लगाते  तो  उनमें  परिवर्तन  करने  के  बारे में  जो  आन्दोलन  होते  उनका  वे  नेतृत्व  करते

 लेकिन  इसका  मतलब  यह  नहीं  हूँ  कि  हमें  हिन्दुस्तान  के  नागरिकों  को  पग  बना  देना  हैं  उनको

 ऐसा  बना  देना  है  कि  वे  हमेशा  के  लिये  अरपना  काम  ग्रुप  न  कर  सकें  |

 इस  वास्ते
 म

 कहना  चाहता  हुं  कि  जो  ग्रेजी  का  मोह  है  उसे  हमें  त्यागना  होगा  ।  राज  यह  दलील

 दी  जाती &  कि  हिन्दी  भाषा  में  या  oer  भारतीय  भाषाओं  में  कानूनी  शब्दकोष  नहीं  कानूनी  शब्द

 काफी  नहीं  हैं
 ।

 मेरी  समझ  में  नहीं  कि  यह  कौनसी  दली  ल  है  ।  यह  कहना  कि  पहले  कानून  का
 कोष  बना

 लिया  जाना  चाहिये  शरर  उसके  बाद  हम  ग्र दा लत  में  हिन्दी  तथा  अन्य  भा  रतीय  भाषाओं

 का  प्रयोग  मेरे  विचार  में  लचर  दलील  ऐसी  दलील  है  जिसका  कभी  भी  कोई  महत्व  नहीं

 हो  सकता  भाषा  का  हमेशा  ही  यह  काम  होता  है  कि  वह  तथ्यों  को  प्रकट  करे  कौर  जब  तथ्य  होते  हैं

 तब  भाषा  बनती
 है  ।

 तथ्य  ही  नहीं  हूँ  तो  भाषा  का  महत्व  ही  नहीं  होगा  ।  जब  फैक्ट्स  होंगे  तो

 उनके  एक्सप्रेशन
 के  लिए  लैंगुएज की  आवश्यकता होगी  |  अगर  हमारे  पास  शब्द  नहीं  है  तो  शब्द

 अपने  श्राप  बन  जायेंगे  ।  इसकी  फिक्र  किए  बगर  कि  हमारे  पास  शब्द  नहीं  हमको  आगे

 बढ़ना  चाहिये
 ।

 में  चाहता  हूं  कि
 न

 fers  जिला  जज  की  अदालत  कौर  मैजिस्ट्रेट  की

 अदालत  की  बल्कि  हाईकोर्ट  की  कार्रवाई  शर  सुप्रीम  कोर्ट  की  कार्रवाई  भी  भ्रंग्रेज़ी  में  नहीं  होनी  चाहिये

 पर  उनको  सारी  कारवाई  हिन्दुस्तान  की  अपनी  ज़बानों  में  होनी  चाहिये  ।  हाईकोर्ट कौर  उसके  नीचे

 की  जो  अदालतें  हैं  उनकी
 जो

 कारवाई  होनी  चाहिये  वह  प्रादेशिक  भाषाओं  में  होनी  चाहिये  aie

 सुप्रीम  कोट  की  जो
 कार्रवाई  है  वह  हिन्दुस्तान  के  विधान  के  मुताबिक  राष्ट्रभाषा  सरकारी  भावा

 हिन्दी  में  होनी  चाहिये  ।



 RXIs  अ्रतुदानों  की  मां
 में

 ब्रज राज

 राज  प्रंग्रेज़ी  हकूमत  यहां  पर  नहीं  है  और  हमें  प्रति  से  इतना  मोह  भी  नहीं  होना  चाहिये  ।

 जब  म  यह  बात  कहता  हूं  तो  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  अंग्रेज़ी  भाषा  से  में  घुणा  करता  हूं  ।  ऐसी  कोई

 भावना  अंग्रेजी  के  प्रति  मैं  प्रकट  करना  नहीं  चाहता  |  जहां  तक  नालेज  के  रूपा जेन  का  सवाल  जहां

 तक  ज्ञान  हासिल  करने  का  सवाल  उसका  भ्र पना  महत्व  हो  सकता  है  प्रौर है  ।  लेकिन हम  जानते  हैं

 कि  कल  जो  अंग्रेजी  भाषा  का  महत्व  था  वह  are  नहीं  है  ।  राज  रूसी  भाषा  का  भी  महत्व  बढ  गया  हैं

 शौर  अन्य  भाषाओं  का  भी  महत्व  बढ़  गया  है  ।  कोई  ज़माना  था  जबकि  यह  कहा  जाता  था  कि  उनका

 सुरज  कभी  saa  नहीं  था  जिनका  राज  हिन्दुस्तान  पर  था  साथ  ही  साथ  दूसरे  कई  मुल्कों  पर

 उनकी  भाषा  का  महत्व  हो  सकता  है  लेकिन  दूसरी  भाषाओं  का  महत्व  भी  कम  नहीं  है  कौर  हो  रहा

 हू  उनमें  भी  टेक्नॉलॉजी  प्रौढ़  तरह  तरह  की  दूसरी  चीजें  हो  रही  हैं  ।  इस  वास्ते  मैं  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  इस  मामले  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  किया  जाए  कौर  कानून  तथा  न्याय
 की

 व्यवस्था

 जब  तक  हमारी  अपनी  भाषाओं  में  नहीं  होती  है  तब  तक  लोगों  में  यह  विश्वास  पैदा  नहीं  हो  सकता  है

 कि  बिना  aa  किए  हुए  भी  उन्हें  न्याय  मिल  सकता  है  चूंकि  ला  मिनिस्ट्री  की  डिमाण्ड  पर  यह  बहस  हो

 रही  ह  शर  एलेक्शन  कमीशन  का  भी  उससे  सम्बन्ध  जुड़ा  हुमा  है  इसलिये  उसके  सम्बन्ध में  भी  दो

 एक  शब्द  कहना  चाहता  हुं
 ।

 पिछले  चुनाव  में  एलेक्शन  कमीशन
 की

 तरफ  से  एक  व्यवस्था
 दी

 गई
 ।

 देश  में  कुछ  मान्यता  प्राप्त  पार्टियां  हैं  ।  उन  मान्यता  प्राप्त  पार्टियों  को  कुछ  सुविधायें  मिलेंगी
 ।  कुछ  दूसरे

 लोग  हूँ  जो  मान्यता  प्राप्त  पार्टी  के  नहीं  ।  एलेक्शन  के  वक्त  जो  मान्यता  प्राप्त  पार्टीज  नहीं  उनको

 कुछ  सुविधायें  नहीं  मिलेंगी  ।  जो  मान्यता  प्राप्त  पार्टीज़  हू  उनको  निशान  उनके  लिये  मतदाता

 सुचियां  बिना  पैसे  के  मिलेंगी  कौर  इस  तरह  से  उनको  मुल्क  की  सियासत  में  कम  खर्चे  पर  हिस्सा

 अदा  करने  का  मौका  मिलेगा  ।  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  चुनाव  कमीशन  को  इस  पर  गम्भीर

 पूवे  विचार  करना  चाहिये  कि  कया  यह  भ्रमणी  बात  है  ।  इससे  एक  नागरिक  कौर  दूसरे  नागरिक  के

 बीच  में  कोई  पक्षपात  का  वातावरण  पैदा  होता  है  या  नहीं
 ?  मैं  चाहूंगा  कि  कानून  में  इस  तरह  की

 व्यवस्था
 की

 जाय  कि  जो  भी  नागरिक  किसी  चुनांव  में  खड़ा  होना  चाहे  उसके  साथ  कौर  दूसरे  नागरिक

 के  जो  किसी  मान्यता  प्राप्त  पार्टी  का  उम्मीदवार  कोई  पक्षपातपूर्ण  व्यवहार
 न

 हो
 ।  झ्र गर

 ऐसी  व्यवस्था  art  कर  सकते  हैं  तो  हर  एक  के  वास्ते  कीजिये  कि  उसको  मतदाता  सूचियां  मुफ्त  दें
 ।

 इसके  साथ  ही  मैँ  यह  बात
 =

 हूंगा  कि  झपने  इस  गरीब  मुल्क  के  गरीब  लोगों  को  dag  में  कौर  विधान

 सभाओं  में  बराने  का  मौका  मिले  इसलिये  यह  व्यवस्था  होनी  चाहिये  कि  उनको  अपनी  तरफ  से  ज्यादा

 खर्चे  करने  के  लिये  मजबूर  न  होना  पड़े  ।  यह  तभी  हो  सकता  है  जब  इस  तरह  की  व्यवस्था  हो  कि  ्

 चुनाव  के  लिये वे  अ्रपनी  चिट्ठी  पत्री  को  दरपन  वोट  तक  बिना  कुछ  खर्चे  किये  पहुंचा  सकें  ।  बिना  पैसे

 के  ही  वे  अपना  सन्देश  अपने  वोट  तक  पहुंचा  सकें  ।

 इस  के  साय  ही  मुझे  यह
 भी

 निवेदन  करना  है  कि  यहां  पर  चुनाव  पद्धति  में  परिवर्तन  करने

 की  बात  बार-बार जाती  है
 ।

 शिनाख्ती  कार्ड  चलाने  की  बात  पाया  करती  है  ।  इसी  सदन  में  कानून

 मंत्री  महोदय  ने  यह  फोटो  वाली  बात  फी  है  कि  किन्हीं  क्षेत्रों  में  फोटो  दे  कर  वोट  डलवाने  जायेंगे  ।

 में  कहूंगा  कि  ag  इस  तरफ़  का  तजुर्बा  है  जोकि  बहुत  ही  खतरनाक  साबित  हो  सकता  है  ।  हम  इसके

 जरिये  बच्  लोगों  को  वोट  डालने  से  रोक  सकते  हैं
 ।

 मैं  निवेदन  करूंगा  कि  इस  पर  बहुत  गम्भी  रता पूर्वक

 विचार  करने  की  जरूरत  है
 कि

 हम  कहीं  भ्रपनी  चुनाव  पद्धति  में  कोई  उस  प्रकार का  परिवर्तन

 करने  तो  नहीं  जा  रहे  हूँ  जिस  से  देश  के  संविधान  के  जरिये  जो  मौलिक  अधिकार  हमें  मिले  हुए

 हैं  उनका  हनन  होता  है
 ।

 प्यार  उन  का  हनन  होता  है  तो  हम  संविधान  की  भावना  की  इस  कारवाई  से
 बेइज्जती करते  हम  संविधान

 को  ठेस  लगाते  हैं  ।  हमारा  फर्ज  है  कि  जिस  संविधान को

 दम  ने  बड़ी  कुर्बानी  के  साथ  बनाया  है  उस  की  खास  इज्जत  ie  प्रतिष्ठा  करें  ।  यह  तभी  सम्भव



 २७  १८८०  )  अनुदानों  की  मांगें  R4E

 है  जब  हम  उस  की  भावना  के  विरुद्ध  कोई  काम  न  करें  ।  जो  कानून हम  बनाते  हैं  उस  के  जरिये

 gt  wrt  संविधान  की  प्रतिष्ठा  के  टूटने  का  सवाल  जाये  तो  यह  कोई  अच्छी  बात  नहीं  होगी  tt

 जहां  तक  कानून  मंत्रालय  को  रुपया  देने  का  सवाल  है  मैँ  कहूंगा  कि  दूसरे  मंत्रालयों  के  मुकाबले

 इस  में  बहुत  कम  काम  हुमा  है  ।  इस  के  सामने  काम  बहुत  कम  है  ।  जेसे  मैं  ने  कहा  कि  इस  का  काम

 बढ़ना  चाहिये  ।  लेकिन  इस  के  साथ  ही  साथ  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हालांकि  कोई  चुनाव  इस

 वक्‍त  नहों  हो  रहे  हूं  लेकिन  चुनाव  कमिशन  में  भी  दूसरे  मंत्रालयों  की  तरह  अधिकारियों  के  बढ़ाने

 की  प्रवृत्ति  बढ़ती  जा  रही  पिछले  साल  जहां  पर  कि
 सुपरिन्टें

 असिस्टेंट  सुपरिटेंडेंट

 प्राइवेट  सेक्रेटरी केवल  पांच  उसी  एलेक्शन  कमिशन  में  इस  साल  अधिकारी  हो  गये  हैं  ।  पता

 नहीं  यह  कयों  शर  कैसे  होता  जा  रहा  है  ।  यदि  अफ़सर  बढ़ेंगे  तो  उस  के  साथ  ही  प्राइवेट  सैक्रेटरी  बढ़ेंगे

 दुसरा  इस्टैब्लिशमेंट
 भी  प्रा किससे

 का
 खर्चे  भी  बढ़ेगा  ।

 मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  जब  काम न  हो
 उस  यह  सब  यह  मुनासिब  नहीं  है  ।

 fat  जीत fag  सरहदी
 :

 विधि  मंत्रालय  की  भ्रनुदानों  की  मांगों  की  चर्चा

 के  समय  विधि  आयोग  के  उस  प्रतिवेदन  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिये  था  जोकि  उस  ने  अभी

 प्रस्तुत  किया  है  क्योंकि  यह  न्याय-प्रशासन  के  इतिहास  में  एक  महत्वपूर्ण  दस्तावेज  है  क्योंकि  इस

 में  न  केवल  देश  के  न्याय-प्रशासन के  सभी  carat  oe  विधियों  के  लागू  करने  की  विधि  पर  विचार

 किया  गया  है  अपितु  कुछ  ऐसी  बातों  का
 भी

 उल्लेख  है  जोकि  बहुत  ही  महत्वपूर्ण हैं  ।

 इसी  विधि  आयोग  के  सामने  सब  से  पहला  महत्वपूर्ण  विचारणीय  विषय  यह  था  कि

 कया  देश  की  वर्तमान  न्याय-प्रशासन  व्यवस्था  मनुष्यों  की  प्रतिभा  के  अनुसार  है  जिस  का  कि  अनुभव

 हम  ने  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  ्  किया  है  ।  यह  प्रसन्नता  का  विषय  है  कि  विधि  इस  निष्कर्ष

 पर  पहुंचा  है
 कि

 यहां  वहां  थोड़े  बहुत  सुधार  के  यह  देश  की  जनता  की  प्रतिभा  के  भ्रनुकूल  है  ।

 साथ  ही  न्याय  प्रशासन  परीक्षण  की  कसौटी  पर  खरा  उतरा  है  जनता  के  मूलभूत  अधिकारों  की

 सुरक्षा करने  में  समय  है  ।

 लेकिन  मैँ  इतना  कहूंगा  कि  संविधान में  निहित  राज्य  की  नीति  के  निदेशक  तत्वों  का  पालन ~
 मद्रास  को  छोड़  कर  किसी  राज्य  ने  नहीं  किया  है  ।  wale  किसी  राज्य  में  भी

 कौर  कार्यपालिक  को  अलग  अलग  नहीं  किया  गया  है  ।  शुरू  में  यह  कहा  गया  था  कि

 संविधान  के  लागू  होने  के  तीन  वर्ष  के  भीतर  ये  कर  दिये  जायेंगे  किन्तु  aa  तो  &  वर्ष  पुरे

 होने  जा  रहे  हैँ  किन्तु  फिर  भी  यह  समस्या  ज्यों
 की

 त्यों  है  ।  मैँ  oe  करता  हूं  कि  विधि  मंत्री

 इस  पर  ध्यान देंगे  ।

 राज्य  की  नीति
 के

 निदेशक  तत्वों  को  लागू  करने  में  राज्यों  द्वारा  डाली  गई  रुकावटों को  देख

 कर  मुझे  बड़ा  झा
 ।

 हम  देखते  हैं
 कि

 पैप्सू  में  यह  निदेशक  तत्व  विलय  से  पूर्वे  १€  ५६  में

 नदी  लागू  हो  गया  था
 ।

 विधि  आयोग  के  समक्ष  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  ने  जो  वक्तव्य  दिया  हो  सकता  है

 कि  यही  बात  ay  राज्यों  के  साथ  भी  लागू  उस  से  यह  प्रकट  होता  है  कि  कार्यपालिका

 प्रशासन  विधि  श्र  व्यवस्था  को  बनाये  रखने  की  दृष्टि  से  इसे  जारी  रखना  चाहती  है  ।  यह

 ठीक  नहीं  है  he  विधि  का

 भी

 यही  a  एवं  ATATT  ने  इस
 की

 निन्दा  की  है  ।

 ~ Way Pog



 ३५२०  भ्रनुदानों  की  मांगें  न  LENE

 asta  सिंह

 लिये  मेरा  निवेदन  है  कि  राज्य  की  नीति  के  निदेशक  तत्वों  को  कार्यान्वित  करना  चाहिये  कौर

 न्यायपालिका  तथा  कार्यपालिका  को  अलग  अलग  कर  देना  चाहिये
 ।

 दूसरी  बात  जो  विधि  मंत्रालय  के  विचारा  मैं  रखना  चाहता  हूं  वह  है  संविधान  का  अनुच्छेद
 Vo  ।  इसके  भ्रनुच्छेद  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  एक  गांव  अथवा  गांव  के  समूह  को  श्रात्मनिभेर

 बनाया  जाये  प्रौढ़  उस  को  कार्यपालिका  तथा  न्यायपालिका  के  सभी  अ्रधिकार  प्राप्त  हों  ।  यह  निदेशक

 तत्व  भी  पुरा  नहीं  किया  गया  है  ।  विधि  झ्रायोग  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  १६५४  तक  की  स्थिति की

 जांच  के  आघार  पर  बताया  है  कि  देश  के  विभिन्न  न्यायालयों  में  १०  लाख  से  भी  अधिक  दीवानी  के

 मामले  निलम्बित  पड़े  हैं  ।  दीवानी  मुकदमों  की  संख्या  में  भी  इन  दिनों  कुछ  वृद्धि  हुई  है  ।  इन  निलम्बित

 मामलों  को  निपटाने  के  लिये  यह  सुझाव  है  कि  न्याय  करने  तथा  सही  कौर  कुशलतापूर्वक  इसे  ्

 के  लिये  यह  श्रावक  है  कि  न्याय  का  विकेन्द्रीकरण  किया  जाये  ।  किन्तु  इस  तथ्य  की  कौर  भी  कोई

 ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 बहुत  दिन  हुए  तब  दीवानी  न्याय  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  इसका  केन्द्रीकरण कर  देना

 चाहिये  पंचायतों  को  दीवानी  ate  फौजदारी  के  मामले  ते  करने  का  अधिकार  देना  चाहिये  ।

 ऐसा  ही  किया  गया  ।  हमारे  यहां  सभी  राज्यों  में  पंचायतें  हैं  जो  दीवानी  कौर  फौजदारी

 के  मामले ते  करती  है  ।  इन  की  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  विधि  भ्रायोग  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया

 है  कि  का  कार्य  सन्तोषजनक  वे  जनप्रिय  होती  जा  रही  हैं  ।  wa  हम  ऐसी  स्थिति  में  प्रा  गये

 हूँ  जबकि  हमें  ग्रामों  को  न्याय  करने  के  मामले  में  अधिक  से  अधिक  अधिकार  दियें  जायें  ।”  जब  ऐसी

 बात  है  तो  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  arr  कि  विधि  आयोग  नें  इन  ग्राम  पंचायतों  को  केवल  Xho

 रुपये  तक  के  तथा  विशेष  स्थिति  में  ५००  रुपये  तक  वह  भी  उच्च  न्यायालय  की  अनुमति  मामले

 निर्णय  करने  का  ही  अधिकार  क्यों  दिया  हैं  ।  इन्हें  तो  अधिक  अधिकार  देने  चाहियें  थे  ।  विभिन्न  राज्यों

 से  प्राप्त  प्रतिवेदनों  से  पता  चलता  है  और  विधि  ara  ने  भी  इस  पर  विचार  किया  है  कि  इन  पंचायतों

 द्वारा  किये  गये  फैसलों  में  से  बहुत  कम  मामले  adler  are  के  लिये  उच्च  न्यायालयों  को  भेजें

 गये  हूँ
 ।

 इस  प्रकार  विधि  झ्रायोग  ने  भी  यह  स्वीकार  किया  है  कि  ये  पंचायतें  कुशलतापूर्वक  कार्य

 कर  रही  हैऔर  दीवानी  तथा  फौजदारी  दोनों  ही  तरह  के  मुकदमे  ते  करने  की  क्षमता  उन  में  है  ।

 फिर  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  adi  कि  पंचायतों  के  अधिकार  क्यों  न  बढ़ा  दिये  जायें  ।  मेरे

 विचार  से  इन  पंचायतों को  १०००  रु०  तक  के  मामले  ते  करने  का  अ्रधिकार  दे  दिया  जाये  ।  इस

 के  अलावा  इन  पंचायतों  को  समझौता  कराने  वाला  या  समझौता  कराने  का  साधन  बनाना

 सहमत  हूं  कि  वे  मध्यस्थ  at  निर्णायक  चाहे न  हों--उन्हें  २,०००  रुपये तक  के  मामलों

 में  समझौता  कराने  का  अधिकार  देना  चाहिये  ।  फिर  भी  यदि  झ्रावश्यकता  रह  जाती है  तो  इन

 मामलों  को  न्यायालय  तक  ले  जाना  चाहिये  ।

 विधि  आयोग  ने  एक  भ्रमित  भारतीय  न्यायिक  सेवा  चालू  करने  का  सुझाव  दिया  है  ।  मैं  इस

 का  विरोध  करता  हूं  ।
 क्योंकि  सब  से  पहली  भ्रांति  तो  यह  है  कि  हम  पर  इस  सेवा  में  सब  से  ऊंचे

 पदों  पर  नवयुवक  जायेंगे  जिन  का  वेतन  अधीनस्थ  न्यासियों  की  भ्रपेक्षा  अघिक  होगा  कौर  इस

 पद  कौर  वेतन
 दोनों  की  दृष्टि

 से  काफ़ी  अन्तर
 हो

 जायेगा
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  विधि  श्रायोग
 ने

 झपना  उद्देश्य  प्रकट  करते  हुए  कहा  है  न्यायिक  सेवा  में  दो  प्रकार  के  वर्ग  हों  ।  एक  प्रथम  श्रेणी  का

 और  दूसरा  द्वितीय  का  ।  प्रत्येक  राज्य  में
 ४०

 प्रतिशत  व्यक्ति  अखिल  भारतीय  सेवा  से  लिये  जायें

 कौर
 ६०

 प्रतिशत  व्यक्ति  द्वितीय  श्रेणी  से
 ।

 मेरे  विचार  से  इन  के  वेतन  कौर  पद  में  फिर  से  घ्

 विभिन्नता
 झ

 जायेगी
 ।

 ag  सेवा  चालू  करना  श्रेयस्कर  नहीं  होगा  ।



 २७  १८८०  अवदानों की  मांगें  RAR

 दूसरी  श्रापत्ति  भाषा  की  होगी  ।  प्रत्येक  राज्य  की  अपनी  अपनी  क्षेत्रीय  भाषा  है  कौर  इस

 के  बारे  में  अभी  निर्णय  होना  शेष  है  ।  हो  सकता  है  कि  यह  निर्णय  हो  जाये  कि  उच्च  न्यायालय

 की  भाषा  उस  राज्य  की  क्षेत्रीय  भाषा  हो  ।  ऐसी  स्थिति  में  प्रतीत  भारतीय  सेवा  का  कोई  महत्व

 नहीं  रह  जायेगा  क्योंकि  उस  में  सभी  राज्यों  के  कर्मचारी  होंगे  ।  स्थानान्तरण  के  समय  कठिनाई

 सामने  ब्रा यं गी  ।  एक  व्यक्ति  का  स्थानान्तरण ऐसे  राज्य  भें  हो  जाता  हे  जो  उस  भाषा  को  नहीं  जानता

 तो  बड़ी  विकट  समस्या  होगी  झर  किस  प्रकार  वह  अपना  कार्य  चलायेंगे  ।

 तीसरे  राज्यों  की  स्वतंत्रता  का  हनन  होगा  ।  इस  प्रकार  की  सेवा  चालू  करने  से  राज्यों  के

 न्याय  सम्बन्धी  प्राधिकारों  के  क्षेत्राधिकार  की  सीमा  का  अतिलंघन  होगा  |

 विधि  आयोग  की  इस  सिफारिश  से  मैं  सहमत  हुं  कि  इन  की  नियुक्ति  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 हारा  हो  आर  ऐसा  प्रबन्ध  किया  जप  कि  इन  पर  उच्च  न्यायालयों  नियंत्रण  रहें

 न्यायाधीशों  कीं  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  विधि-श्रायोग  ने  कहा  है  कि  जातीय  at  राजनीतिक

 area पर  इन  की  नियुक्ति की  जाती  है  ।  मैं  ने  राज्य  में  देखा  हैं  कि  एक  जाति  में  से

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  गई  है  किन्तु  दूसरी  जाति  की  पुरी  अ्रवहेलना  को  गई  है  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  राज्य  प्राधिकारियों  से  भी  इस  सम्बन्ध  में  परामर्श  करना  चाहिये  ।

 स्वतंत्रता प्राप्त  किये  हुए  १०  वर्ष  बीत  गये  हैं  ।  यह  एक  काफ़ी  लम्बा  समय  है  ।  किन्तु

 भावना ग्र ों  का  मेल  नहीं  हो  पाया  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सभी  हितों  का  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिये  |

 सभी  हितों  की  सुरक्षा  की  जानी  चाहिये  ।  मैँ  मानता  हूं  कि  कुटिलता  प्रौढ़  क्षमता  पर  विचार

 करना  चाहिये  |  किन्तु  साथ  ही  व्यक्ति  पर  भीਂ  ध्यान  देना  चाहिये  ।  यह  कहना  कि  सभी  अधिकार

 केवल  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  के  हाथ  में  हो  कुछ  न्यायसंगत  नहीं  है  ।  कुछ  वर्षों  तक  हमें  राज्यों

 में  पूर्ण  विश्वास  प्रकट  करना  है  ।  उन  के  हितों  पर  ध्यान  देना  है  ।  हमें  देखना  है  कि  न्यायपालिका  में

 राज्यों का  प्रतिनिधित्व  हो  ।  जिस से  कि  वहां  की  जनता  में  विश्वास बढ़े  ।  राज्य  प्राधिकारी केवल

 परामशदायी  दवी  न  रहें  बल्कि  वे  इस  बात  का  भी  अ्रनुभव  करने  लगें  कि  उन  का  अपना  भी  कुछ  महत्व

 है  ।

 पंडित  qo  दि०  भार्गव  :  राज  हम  विधि  आयोग के  १४वें  प्रतिवेदन  पर  विचार

 कर  रहे  हैं  इस  से  पूर्वे  इस  भ्रायोग  के  १३  प्रतिवेदन  ae  प्रस्तुत  किये  जा  चुके  हैं  किन्तु  हमें  यह  नहीं
 बताया  गया  ह  कि  उनके  बारे  में  विधि  मंत्रालय  का  क्या  विचार  है  ।

 इस  प्रतिवेदन  में  विधि  ott  ने  इस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  देश  के  सभी  राज्यों  में

 उच्च  न्यायालय  एक  ही  श्र  एक  स्थान  पर  हो  ।  किन्तु  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  ars  कि  जब

 इसका  उद्देश्य  सभी  राज्यों  के  लिये  एक  है  तो  फिर  राजस्थान  के  साथ  ही  ऐसा  भेदभाव  क्यों  किया

 गया  कि  वहां  जयपुर  से  एक  बैंच  हटाकर  जोधपुर  भेज  दी  गई  ait  अन्य  दूसरे  राज्यों  में  यह

 नियम  क्यों  लागू  नहीं  किया  गया  |
 —  een  ह

 अंग्रेजी  में
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 ~
 मठ  fro

 पे०  राठ  पट्टाभिरामन  पीठासीन

 मैं  विधि  आयोग  से  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  प्रशासन  की  से  यह  लाभदायक  है  ।  किन्तु

 देखना  है  कि  यह  न्यायालय  कहां  बनाया  जाये--राज्य  के  किसी  एक  कोने  में--अथवा  किसी

 एक  केन्द्रीय  स्थान  में  जहां  कि  उस  राज्य  के  सभी  व्यक्तियों  को  आसानी  हो  तथा  न्याय  भी  सस्ता

 इस  सम्बन्ध में  इस  नीति  का  स्पष्टीकरण होना  दोष  है  है  कि  माननीय  विधि  मंत्री

 इस  सम्बन्ध  में  झपने  विचार  प्रकट  करेंगे  ।

 सब  से  पहले  विधि  मंत्रालय  का  कतेंव्य  है  कि  वह  यह  बताये  कि  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  को

 किस  प्रकार  वह  क्रियान्वित  करेगी
 ?

 कुछ  वक्ताओं  ने  कहा  है  कि  विधिपालिका  की  अपेक्षा  न्याय

 पालिका  का  स्थान  नीचा  है  ।  किन्तु  उनका  ऐसा  कहना  ठीक  नहीं  है  ।  संविधान  में  न्यायपालिका

 को  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  स्थान  दिया  गया  है  ।  न्यायपालिका  केवल  हमारी  सुरक्षा  ही  नहीं  करती  है

 बल्कि  नागरिक  के  अधिकारों  की  गारंटी  भी  लेती  है  ।  संविधान  की  प्रस्तावना  में  कहा  गया  है  कि

 भारत  को  एक  सम्पूर्ण  प्रभुत्व  सम्पन्न  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य  बना  कर  उसकेਂ  समस्त  नागरिकों  की

 afar  are  विचार  विश्वास  धर्म  कौर  उपासना की

 प्रतिष्ठा शर  अवसर  की  समता  प्राप्त  कराने  की  शपथ  ली  है  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण कार्य

 है  जो  हमारी  न्यायपालिका करती  है  ।  यह  कार्यपालिका  द्वारा  हमारे  भ्र धि कारों  का  हनन  करने  से

 रोकती  है  ।  यह  संविधान  में  उपबन्धों  का  सही-सही  निर्माण  एवं  निर्वचन  करने  में  सहायता  देती  है

 जिससे  कि  देश  समाजवादी  समाज  की  एवं  कल्याणकारी  राज्य  की  स्थापना  हो  सके  ॥

 कुछ  वक्ताओं  ने  कहा  है  कि  हमारे  विद्वान  न्यायाधीश  वर्तमान  समय  की  शझ्रावश्यकताओओं  को

 देखते हुए  पिछड़े  हैं  ।  किन्तु  ऐसा  कहना  भूल  है  ।  क्योंकि  उच्चतम  न्यायालय अथवा  उच्च
 न्यायालयों

 के  न्यायाधीशों  ने  पिछले  दस  वर्षों  में--संविधान  के  लागू  होनें  के  बाद  से--जो  निर्णय  दिये  हैं  वे

 विचारों की  निर्वचन  की  सुघड़ता  wie  विद्वता  की  झलक  से  श्रोत-प्रोत  हैं  ।  कल्याणकारी

 राज्य  की  स्थापना  करने  के  लिये  उन्होंने  संतुलित  विचारों  की  दिखाई  है  ।

 क्योंकि  यदि  वे  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो  इसका  अ्रभिप्राय  यह  होगा  कि  संविधान  केਂ  श्रधीन जो ग्रधिकार जो  प्रधिकार

 उन्हें  मिले  हैं  उनका  वे  सही  सही  पालन  नहीं  कर  पायेंगे  ।  साथ  ही  वे  राज्य  विधान  संभागों  द्वारा

 अथवा  केन्द्रीय  विधान  सभाओं  द्वारा  जो  विधान  जल्दी  में  बनाये  गये  हैं  उनको  सत्यता  एवं  मान्यता

 संविधान  की  कसौटी  पर  कसकर  उनका  निर्वचन  सही  ढंग  से  करते  हैं  ।  मेरा  निवेदन  हैं

 जिस  प्रकार  कठिन  कार्य  यें  न्यायपालिका  कर  रही  हैं  वह  प्रत्येक  नागरिक  के  लिये  गौरव  का  विषय

 है  atc  यही  कारण  है  कि  विधि  आयोग  ने  कहा  है  कि  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति करने  में  चाहे  वह

 उच्चतम  न्यायालय  के  हों  नावां  उच्च  न्यायालय  के--कायेंपालिका  को  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये  ।

 मेरा  माननीय  विधि  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  क्या  वे  यह  बता  सकेंगे  कि  क्या  सरकार का  इरादा

 विधि  झ्रायोग  की  इन  सिफ़ारिशों  को  क्रियान्वित  करने  का  है  ak  संविधान  के  अ्रनच्छेंद  २१७  के

 दादों  में  कोई  हेर-फेर  करने  का  है  जिससे  कि  यह  स्पष्ट  हो  जाये  कि  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश

 का  यह  मुख्य  कत्तव्य  है  कि  वह  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  केवल  उनकी  गणित  के  आधार  पर  करेगा  ।

 और  वह  भी  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  सहमति  से  ।  यह  ठीक  हैं  कि  न्यायाधीशों

 की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  मुख्य  मंत्री  से  सलाह  ली  जायें  किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग  ने

 स्पष्ट कर  दिया  है  कि  किये  जाने  वाले  व्यक्ति  का  नाम  उसके  पास  भेज  दिया  जायें  शौर

 उससे  उस  व्यक्ति  के  बारे  में  उसकी  राय  मांगी  जायें  ।  किन्तु  ag  उस  व्यक्ति  के  स्थान  पर  अपना

 व्यक्ति  नहीं  भेज  सकता
 ।

 यदि  संविधान  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  है
 कि

 वह  अपनी  इच्छा  का  व्यक्ति
 भेज

 सकता  है  तो  न्यायपालिका  की  स्वतन्त्रता  बनाये  रखने  की  दृष्टि  से  उसे  संविधान  में  से  निका
 देना  fea  |
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 ae  प्रस्ताव  किया  गया  हैं  कि  उच्च न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  ६०  वर्ष  की  भ्र पे क्षा  ch

 तक  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों को  ६५  की  WIA  ७०  तक  काम  करने  का  अवसर

 दिया  जायें  ।  अमरीका  जैसे  देशों  में  ara  ar  ऐसा  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  जब  तक  वे  शारीरिक  रूप

 से  स्वस्थ  होते  हैं  तब  तक  काम  करते  रहते  हैं  ।  न्यायाधीशों  के  कार्य  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  मेरा

 विचार  है  कि  उनकी  are  की  सीमा  बढ़ा  देनी  चाहिए  ।  ara  ने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि

 अधीनस्थ  न्यायपालिका  में  भो  आप  को  सोमा  बड़ा  कर  ६०  व  कर  देनों  चाहिये  ।

 आयोग  ने  न्यायाधीशों  के  वेतन  के  सिलसिले  में  कहा  है  कि  देश  की  श्रमिक  व्यवस्था  को  देखते

 हुए  उनका  वेतन  बढ़ाना  उचित  नहीं  है  ।  किन्तु  निवृत्ति  छुट्टी  इरादी  के  बारे  में  उन्होंने

 महत्वपूर्ण  सुझाव  दिये  उनके  बारे  में  अवद्य  विचार  करना  चाहिये  |

 ora  में  में  विधि  मंत्रालय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  विधि  आयोग  की  इस  सिफारिश  को  कि

 न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  से  wert  किया  जाये  जैसा  कि  बम्बई  में  न्यायपालिका ग्रोवर

 थालिका  के  कार्य  विकेन्द्रीकरण  अधिनियम २३  सन  १९४१  के  द्वारा  किया  गया  है

 सभी  राज्यों  में  क्रियान्वित  करने  के  बारे  में  विचार  करे  ॥

 श्री  go  to  पटेल  :  विधि  आयोग  का  यह  प्रतिवेदन  बहुत  ही  महत्व  का  है

 बहुत  ही  उपयुक्त  समय  पर  प्रस्तुत  किया  गया  है  जब  कि  देश  को  इसकी  भ्रावश्यकता  थी
 |  हम

 देखते  हैं  कि  हमारे  देश  में  कार्यपालिका  द्वारा  न्यायपालिका  के  afer  को  हनन  करने  की  प्रवृत्ति

 बराबर  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 मेरा  विचार  है  कि  हमारे  देश  में  जितने  भी  न्यायाधिकरण  बनते  हूँ--वाहे  वे  श्रमिक  न्याय

 टीकरण  आयकर  न्यायाधिकरण  अथवा  अन्य  किसी  प्रकार  के--वह  न्यायाधिकरण  उच्च

 न्यायालय  के  अ्रधीन  होने  चाहियें  कौर  उनकेਂ  सदस्य  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  नाम  निर्देशित  किये  जायें

 अथवा  नियुक्त किये  जायें  ।  न्यायाधिकरण  के  इन  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  में  सरकार  का  हाथ  बिल्कुल

 नहीं  होना  चाहिये

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  बम्बई  में  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  से  अलग  करने  का  उल्लेख

 किया है  ।  मैं  मानता  हूं  कि  वहां  दोनों  को  wert  किया  गया  है  किन्तु  क्या  gar  पुलिस  अधिनियम

 waar  अन्य  अधिनियमों  के  द्वारा  अधिकार  कार्यपालिका  को  दे  दिये  गये  हैं  और  न्यायपालिका  को

 उन  अधिकारों  से  वंचित  कर  दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  ऐसी  नीति  का  पालन  किया  जा  रहा  है  कि

 न्यायपालिका  से  सारे  अधिकार  ले  लिये  जायें  ate  कार्यपालिका  को  दे  दिये  जायें  ।  इससे  क्या  लाभ

 होगा |  अरब  हमारे  सामने  प्रतिवेदन  है  जिसमें  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  अच्छे-अच्छे  सुझाव  दिये  गये  हैं  ।

 सब  से  अच्छा  सुझाव  भ्रमित  भारतीय  न्यायपालिका  सेवा  चालू  करने  के  बारे  में  है  ।  यह

 एक  श्रावस्ती  सुझाव  है  जिसे  कार्यान्वित  करना  चाहिये  |  इससे  न्यायपालिका स्वतंत्र  और  बलशाली

 बनेगी  तथा  प्रजातंत्र  की  सुरक्षा  होगी  ।

 उच्च न्यायालय  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  भी  अ्रच्छे

 सुझाव दिये  गय  हूं  ।  कहा  गया  है  कि  इनकी  नियुक्ति  में  कार्यपालिका  का  हाथ  नहीं  होना  चाहिये  ।

 मेरा  विचार  है
 कि

 पदोन्नति  इरादी  का  प्रश्न  उच्च  न्यायालय  अथवा  उच्चतम  न्यायालय

 के  न्यायाधीश  के  श्रमिक  में  होना  चाहिये  ।

 ants  aa

 मूल  अंग्रेजी  में



 चेर  अनुदान  को  माग  बाजार  ¢  PEUE

 पु०  रा०

 मेरा  निवेदन  है  कि  सम्पूर्ण  न्यायिक  विभाग  उच्च न्यायालय  के  अधीन  होना  चाहिये  ।  आजकल

 होता  क्या  है  कि  उनकी  नियुक्ति  श्रादि  कार्यपालिका  द्वारा  की  जाती  है  ।  इसलिये इस  सम्बन्ध  में

 विधि  झ्रायोग  ने  जो  सिफारिशों  की  हैं  उन्हें  स्वीकार  करना  चाहिये  ate  क्रियान्वित  करना  चाहिये
 ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  कि  न्यायालयों  को  क्षेत्रीय  भाषा  में  कार्य  करना  चाहिये
 ।

 मैं  इससे  सहमत  हूं  ।  क्योंकि  मैं  भ्र पने  व्यक्तिगत  आधार  पर  कह  सकता  हूं  कि  मेंने  बड़ौदा  में  स्वयं

 देखा  है  कि  सब  काम  गुजराती  में  किया  जाता  है  कौर  सुचारुरूप  से  सब  काम  चल  रहा  है  |

 मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  जिला  भ्र दाल तों  तक  हम  अपना  काम  यदि  क्षेत्रीय  भाषा  में  करें  तो  यह  कोई

 बनाई  की  बात  नहीं  है  ।  क्योंकि  सभी  लोग  west  तरह  हर  चीज़  को  समझ  सकते  हैं  ।

 mam  ने  झपने  प्रतिवेदन  में  सिफारिश  की  है  कि  सरकारी  वकील  न्यायपालिका के  अधीन

 होने  चाहिये  न  कि  पुलिस  के  ।  क्योंकि  सरकारी  वकील  का  कत्तव्य  न्याय  कराना  है
 न

 कि  किसी

 ब्यक्ति  पर  थोपना  |

 उच्च  न्यायालय  कौर  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  वेतन  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा

 गया  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  मजिस्ट्रेटों  को  जो  कुछ  मिलता  है  उसमें  ५०  प्रतिशत की  कौर  वृद्ध

 कर  देनी  चाहिये  ।  इसके  प्रभावी  उनके  वेतन  में  भी  वृद्धि  कर  देनी  चाहिये  ।

 में  मेरा  निवेदन  है  कि  उच्च  न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीशों  को

 प्राप्त  करने  के  परेशान  कोई  प्रौर  कार्य  नहीं  लेना  चाहिये  ।  अन्यथा  अवकाश  प्राप्त  करने  से

 पूर्व  वे  कार्यपालिका  केਂ  पदाधिकारियों  को  प्रसन्न  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  इसलिये ऐसा  नियम  बना

 देना  चाहिये  कि  न्यायपालिका  से  भ्रवकाश  प्राप्त  करने  के  चाट  सरकार  के  अधीन  कोई  सेवा  नहीं

 करेगा  |  न्यायिक  सेवा  वालों  को  हमें  काफी  मात्रा  में  निवासी  वेतन  देना  चाहिये  ।  न्यायपालिका

 में  बहुत  ईमानदार  भ्र  अच्छे  प्राप्ति  हैं  किन्तु  उनका  अन्त  अच्छा  नहीं  मरते  समय  उनके  पास

 एक  पाई  भी  नहीं  होती  ।  जबकि  दूसरी  कार्यपालिका  के  पदाधिकारी  अ्रपने  पीछे  ware  राशि  छोड़

 जाते हैं  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  न्यायाधीशों  को  शभ्रच्छी  निवासी  वेतन  मिलनी  चाहिये  |

 tet  राव  )  मेरा  विचार  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  में  विधि  मंत्रालय

 को  वह  स्थान  प्राप्त  नद्दी  है  जो  उसे  होना  चाहिये  ।  १९४५७  तक  विधि  मंत्री  कैबिनेट  के  सदस्य

 नहीं थे  ।  मैंने  पिछले  वर्ष  यह  मांग  रखी  थी  कि  देश  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  तथा  न्यामप्रशासन

 के  लिये  न्याय  मंत्रालय  की  नियुक्ति  की  जाय  ।  विधि  आयोग  ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर

 लिया है  ।

 श्री ही०  ना०  मुकर्जी  ने  विधि  आयोग  पर  यह  लगाया  है  कि  उसने  देश  की  बदलती  हुई

 स्थिति  के  झ्रनुरूप  विधियों  का  पुनरीक्षण  नहीं  किया  ।  साथ  ही  उन्होंने  यह  भी  आरोप  लगाया  है  कि

 पूर्वे  दृष्टान्त ों  पर  बहुत  निर्भर  रहते  एआर  उनका  बहुत  उपयोग  करते  हैं  ।  हम  पुर्व  दृष्टान्त ों क॑

 अवहेलना किस  प्रकार  कर  सकते  हैं  ?  हमारे  तमतमा  न्याय  का  ATT  ही  यह  है  ।  उन्होंने  यह

 भी  सुझाव  दिया  है  कि  पद  निवृत्त  न्यायाधीशों  को  राजनैतिक  प्रकार  के  पद  नहीं  दिये  जाने  चाहियें
 ।

 मैं  इससे  सहमत  नहीं  हूं  हम  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ag  नियम  नहीं  बना  सकते  हैं  ।  न्यायाघीश

 जिस  पद  के  भी  योग्य  हो  उसे  वह  पद  aren  दिया  जाना  चाहिये  ।

 मैं  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  को  विस्तार  से  नहीं  लेता  हूं  ।  मुझे  are  है  कि  सरकार  इस  पर

 तत्काल  विचार  करेगी  तथा  यथाशीघ्र  Ber  परिवर्तन  इत्यादि  कर  उन्हें  स्वीकार
 कर  लेगी  तथापि

 मूल  wast  में



 ह
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 की  कुछ  सिफारिशें  ऐसी  हैं  जिन्हें  सरकार  को  तत्काल  उसी  रूप  में  स्वीकार  कर  लेना

 चाहिय े।

 उदाहरणार्थ  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका से  प ्  करने  की  सिफारिश  तत्काल  क्रियान्वित

 की  जाय
 ।

 हमने  संविधान  के  ग्रतुच्छेद  १४५  में  भी  इसका  उल्लेख  किया  है  ।  तथा  कुछ  राज्य  यथा  ATA
 आर  मद्रास  में  इस  योजना  को  क्रियान्वित  भी  कर  दिया  गया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इसे  क्रियान्वित

 करने  के  लिये  यथा वस् यक  कार्यवाही  तत्काल  करनी  चाहिये  ।

 विधि  आयोग  की  दूसरी  सिफारिश  गरीबों  को  सहायता  पहुंचाने  के  सम्बन्ध  में  है
 ।

 संविधान

 में  भी  हमने  सबको  समान  न्याय  पहुंचाने  का  वचन  दिया  हैं  तथापि  मुकदमे  बाजी  में  बहुत  रुपया  व्यय

 होता  है  कौर  गरीब  व्यक्ति  इसका  भार  वहन  नहीं  कर  सकता  है  ।  केन्द्रीय सरकार  को  चाहिये  कि

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों से  यथाइवस्यक  विधान  बनाने  के  लिये  तत्काल कहे  |

 fafa  आयोग  ने  अखिल  भारतीय  न्यायिक  पदालि  ate  अखिल  भारतीय  विधि  जीवी  संघ

 बनाने  की  सिफारिशें  की  हैं  ।  निस्सन्देह  यह  कार्य  इसके  बहुत  पहिले  ही  कर  लिया  जाना  चाहिये  था  ।

 अखिल  भारतीय  न्यायिक  पदालि  देश  की  एकता  तथा  देश  में  न्याय  प्रशासन  के  लिये  स्वस्य

 वातावरण  तैयार  करनें  की  दृष्टि  से  आवश्यक  है  ।  इससे  एक  राज्य  के  न्यायाधीश  दूसरे  राज्यों  में

 स्थानान्तरित  हो  सकेंगे  श्र  वे  श्रीधर  समय  तक  एक  स्थान  में  नहीं  रहेंगे  ।  वे  अपना  कायें

 अ्रघिक  निष्पक्षता पु वंक  कर  सकेंगे  ।

 अब  मैं  area  अपीलीय न्यायाधिकरण ों  का  set  लेता  हूं  ।  अधिकरण  के  सदस्यों  को  केवल

 ४  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  नियुक्त  किया  जाता  है  उनको  कोई  पेंशन  या  उपदान  इत्यादि  नहीं  दिया  जावा

 है  ।  अस्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  उनके  लिये  उपदान  या  निवृत्ति  वेतन  इत्यादि  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये

 तभी  वे  कार्य  को  भ्रमित  मनोयोग  से  करेंगे  ।

 राज्य  सरकारों  ने  हाल  से  कोट  शुल्क  इत्या।द  काफी  बढ़ा  दिया  है  ।  मद्रास  में  तो  यह  पुलिस

 दुगुना  हो  गया  है  ।  इससे  गरीब  लोगों  के  लिये  मुकदमा  चलाना  बहुत  कठिन  हो  गया  है  ।  इस
 सम्बन्ध

 में  विधि  मंत्रालय  की  यह  सिफारिश  उचित  है  कि  atta  करते  समय  प्रार्थी  से  केवल  बाधा  शुल्क

 जाय  ।

 मैं  विधि  arene  की  इस  सिफारिश  का  समर्थन  करता  हूं  कि  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  उच्च

 न्यायालयों  के  क्षेत्राधिकार  के  भ्रन्तर्गत  होने  चाहियें  श्र  उन्हें  उनकी  प्रपी लें  सुनने  का  अघिकार  होना

 चाहियें ।  यह  बात  संविधान  क  भ्रनुच्छेद  २२६  कौर  २२७  के  भ्रनुरूप  भी  है  ।  तथापि  श्रतुच्छेंद  २२६

 में  एक  afe  यह  है  कि  जिस  भ्रमणकारी  के  विरुद्ध  लेख  जारी  किया  जाय  वह  तत्सम्बन्धी  उच्च  न्यायालय

 के  क्षेत्राधिकार की  सीमा  के  भ्रमर  रहता  हो  ।  यह  एक  भ्र संगति हैं  इसे  दूर  करने  के  लिये  संविधान

 में  आ्रावइ्यक  संशोधन  करने  चाहियें  |

 we  मैं  चुनाव  सम्बन्धी  विधि  को  लेता  हूं  ।  इस  विधि  को  सरल  बनाने  की  बहुत  आवश्यकता  हैं  ॥

 इसमें  व्यापक  सुधार  करने  की  कौर  सरकार  को  तत्काल  ध्यान  देना  चाहिये  तथापि  सरकार  का  रवैया

 यह  है  कि  वह  संशोधन इत्यादि  करने  में  शी  घनता  से  काम  लेती  है  जब  वे  विधियां  उच्च  न्यायालयों

 द्वारा  न्य  ठहरा  दी  जाती  हैं  तो  तत्काल  उन्हें  विधिवत्‌  ठहराने  के  लिये  एक  निकाल  दिया

 जाता है  ।  यह  तरीका  उचित  नहीं  है  ।
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 fat  नसीहत  :  हमें  उन  लोगों  को  धन्यवाद  देना  चाहिये

 जिन्होंने  यह  विचारोत्तेजक  प्रतिवेदन  निकाला हैँ  ।  अतः  सरकार  को  चाहिये  कि  वे  इस  प्रतिवेदन

 के  विभाग  करें  कौर  उन्हें  उपयोगिता  की  दृष्टि  से  क्रमशः  क्रियान्वित करें  ।  विधि  आयोग  की  यह

 रदा  कि  इन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  एक  विशेष  अधिकारी  सीमित  किया  जाय  शौर

 विधि  मन्त्रालय  इसे  क्रियान्वित  करने  के  लिये  एक  विशेष  विभाग  की  स्थापना  करें  ।

 विधेयक  तैयार  करने  वाले  विभाग  के  सम्बन्ध  में  mart  नें  यह  सिफारिश  की  हैं  कि  विधान

 बनाने  के  निमित्त  जो  भी  नये  प्रस्ताव  हों  वे  पहिले  जांच  के  लिये  एक  आयोग  को  भेजे  जायें  तथा  जितने

 भी  महत्वपूर्ण  विधेयक  इत्यादि  हों  उन्हें  जनता  न्यायालयों  विधिजीवी संघों  में  परिचालित  कर

 उनका  जनमत  लिया  जाय  ।  अधिकांश  यह  होता  हैं  कि  किसी  खास  विषय  पर  तत्काल  विधान  बनाने

 के  दिये  जाते  हैं  फल  यह  रहता  है  कि  उसमें  कई  त्रुटियां  अ्रसंगतियां  इत्यादि  रह  जाती  हैं  ।

 विधान  बनाते  समय  राज्य  सरकारों  की  सलाह  स्वस्य  ली  जानी  चाहिये  क्योंकि  ऐसा  न  करने

 से  विधान  में  गलतियां  रह  जाती  हैं  कौर  लोग  सोचते  हैं  कि  संसद  ने  ही  गलत  विधान  बनाया  है  ।

 मेरा  व्यक्तिगत अनुभव  है  कि  चुनाव  अधिकरण  इत्यादि  को  सुविधायें  प्राप्त  होनी

 वे  नहीं  दी  जाती  हैं  जिससे  श्रांवश्यक  मस्जिदों  की  प्रतिलिपियां  करवाने  में  बड़ी  कठिनाई  होती

 इन  वर्षों  में  विधि  मंत्रालय  का  कार्य  बहुत  बढ़  गया  है  तथापि  उन्होंने  इसे  पूर्ण  दायित्व  के  साथ  किया

 है  ।  में  आशा  करता  हं  कि  भविष्य  में  विधि  मंत्रालय  विधान  बनाने  के  कार्य  में  अधिक  सकता

 से  काम  लंगा

 श्री  सुधार  :  न्यायपालिका  पर  राजनीति  के  दबाव  के  जो  दुष्परिणाम  हो  रहे

 हूं  उस  सम्बन्ध  में  पहिले  ही  पर्याप्त  कहा  जा  चुका  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  ने  एक

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  वक्तव्य  को  उद्घृत  करते  हुए  कहा  था  कि  यदि  इस  सम्बन्ध  में  राज्य

 मंत्रालयों  का  हस्तक्षेप  जारी  रहा  तो  पुरानी  पीढ़ी  के  सभी  न्यायाधीश  दस  वर्षों  की  अवधि  के  इन्दर
 समाप्त  हो  जायेंगे  और  केवल  ऐसे  न्यायाधीश  बाकी  रहेंगे  जो  राजनीतिज्ञों  के  कारण  नियुक्त  किये  गये

 हूं
 ।

 ऐसी  स्थिति  को  कुछ  लोग  भले  ही  समाजवादी  समाज  का  विकास कह  लें  तथापि मेरे  विचार
 से  वह  दिन  लोकतन्त्र  की  समाप्ति  का  दिन  होगा  ।

 मुझे  विधि  मंत्री  का  ध्यान  इस  कौर  करते  हुए  दुःख  होता  है  कि  यद्यपि  पिछले  तीन

 वर्षों  में  विधि  भ्रायोग  ने  सीमाकरण  तथा  पंजीयन  इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  पुनरीक्षण  की

 सिफारिश की  तथापि  उन  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  हैं  ।

 हमारे  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  का  तीब्र  गति  से  विकास  हो  रहा  है  |  इसके  लिये  सरकार  के  विभिन्न

 मंत्रालयों  को  कई  गेर-सरकारी  फर्मों  के  साथ  ठेके  इत्यादि  करने  पड़ते  हैं  ।  ठेकों की  ad  मंजूर  होने

 के  पुर्व  विधि  मंत्रालय  को  स्वीकृति  के  लिये  भेजी  जाती  हैं  ।  तथापि  उनकी  जांच  करने  में  सावधानी  से

 काम  नहीं  लिया  जाता  &  ।
 परिणाम  यह  होता  है  कि  उनमें  कई  त्रुटियां  रह  जाती  हैं  जिनसे  बाद  में

 कार  को  हानि  उठानी  पड़ती  हूं  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  झ्रघिक  सावधानी  से  काम  करना
 चाहिये  ।

 यह  देख  कर  भी  बड़ा  दुःख  होता  है  कि  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारें  भी  विधान  बनाते  समय

 एक  खण्ड  ऐसा  रखती
 |

 जो  न्यायालयों  के  क्षेत्राधिकार  के  mania  नहीं  जाता  हैं  यह  अनुचित  है
 ।

 लि  ग

 दी  गिन  थि

 द

 सरों  के प्रत्येक  नापा  के

 नथ

 तलों

 अधिकारों  की  पुरी
 तरह  रक्षा  करें

 ima  भ्रंग्रजी  में
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 निकट  भविष्य  में  उच्चतम  न्यायालयों  न्यायालयों से  अपना  कार्य  हिन्दी  में  करने को

 कहा  जायेगा  ।  इस  दिशा  में  विधि  मंत्रालय  का  बहुत  बड़ा  दायित्व  है  गर्त  भ्र भी  से  विधि  मंत्रालय

 की  विधियों  को  हिन्दी में  करने  तथा  न्यायालयों  का  कार्य  संचालन  हिन्दी  में  करने

 की
 ओर  ध्यान  देना  चाहिये

 ।

 मुकद्दमों  का  निपटारा  होने  में  बहुत  विलम्ब  होता  है
 |  जब  सरकार  उस  मुकदमे

 में  वादी  या  प्रतिवादी  के  रूप  में  होती  है  तो  उसके  भिपटारे  में  दुगुना  समय  लग  जाता  है
 ।

 सरकार

 को  यह  विशेष  रियायत  प्रदान  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 जहां  तक  अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा  बनाये  जाने  का  संबंध  सरकार  को  इस  बहुत

 सावधानी  से  विचार  करने  के  ear  ही  कोई  कदम  उठाना  चाहिये  क्योंकि  झ्राखिल  भारतीय  प्रशासन

 सेवा  का  स्तर  गिरता  चला  जा  रहा  न्यायिक  सेवा  को  इसकी  संभावना  से  बचाना  चाहिये
 ।

 शी  खद्दादक्त  राय  अराज  काल  से  वाद-विवाद हो  रहा  वह  इस  बात  पर

 होता  रहा  है  कि  ला  कमीशन  का  जो  प्रतिवेदन  कराया  उसकी  जो  सिफ़ारिशें हैं  उन  पर  कोई

 aaa  किया  जा  सकता  है  या  नहीं  किया  जा  सकता  है  |  मेरी  समझ  में  जसे  पंडित  ठाकुर  दास

 भार्गव  ने  कहा  कि  अगर  हम  यह  चाहत  हें  कि  ला  कमिशन  ने  जो  सिफ़ारिशें  की  हैं  उन  पर

 किया  जाय  तो  हमको  सेंटर  में  एक  मिनिस्टर  are  जस्टिस  बनाना  चाहिये  र  जब  तक  मिनिस्टर

 ain  जस्टिस  नहीं  बनता  है  तब  तक  ला  कमीशन  की  जो  मुख्य-मुख्य  सिफ़ारिश  gs  उन  पर

 नहीं  होगा  ।

 भाप  श्रीमान  जानते  हैं  कि  बहुत  सी  बातें  यहां  तक  कि  ऐडमिनिस्ट्रेशन  ore  जस्टिस  की

 जो  बात  है  उसका  ताल्लुक  राज्य  सरकार  से  होता  है  करार  बहुत  सी  बातें  ऐसी  हें  जिनका  कि  सम्बन्ध

 am  मिनिस्टर से  रहता  है  ।

 कभी  थोड़ी  देर  पहले  हमारे  एक  साथी  बोल  रहे  थे  ।  उन्होंने इस  बात  की  चर्चा  तो

 कि  ०५, ७५  के  ज़माने  से  यह  परम्परा  चली  है  कि  होम  मिनिस्टर  का  काय  प्लग  ale  ला  मिनिस्टर

 का  कार्य  प्लग  होता  है  ।  उन्होंने यह  भी  कहा  कि  यह  इसलिए  कि  ला  मिनिस्टर  को  मस्जिदे

 are  ड्रेसिंग  का  कार्य  दिया  जाता  था  श्र  चूंकि  होम  मिनिस्टर  भ्रंग्रेज़  होता  था  इसलिए  उसको

 जजेस  के  एंपायन्टमंट्स  का  का  दिया  जाता था  ।  मगर  यह  बात  कि  उसका  श्रायन्दा  प्रतिफल

 क्या  हो  इस  बात  पर  उन्होंने  प्रकाश  नहीं  डाला  |  तो  इसका  तो  एक  ही  परिणाम  निकलता  है  श्र

 वह  यह  है  कि  सेंटर  में  मिनिस्टर  are  जस्टिस  होना  चाहिये  उसके  ताल्लुक़  यह  सब  बातें  हों

 जिससे  कि  वह  स्टेट  में  जिस  तरीक़े  से  न्याय  होता  है  उसको  भी  देख  सके  प्रौढ़  उसको  कोश्माडिनेट  कर

 सके  कौर  उनको  डाइरेक्दांस  दे  सके  श्र  तब  यह  हो  सकेगा  कि  ला  कमिशन  ने  जो रिपोर्ट दी  है

 उसकी  जो  सिफारिशें  हैं  उन  पर  भ्रमण  हो  सकेगा  ।  लेकिन  एक  बात  मैं  उसके  बारे  में  बहुत  ही

 नम्रतापूर्वक  विधि  मंत्रालय  से  उनके  ज़रिए  गृह  मंत्रालय  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  शर  वह

 सिफ़ारिश  यह  है  कि  जहां  पर  ला  कमिशन  ने  यह  कहा  है  कि  जजों  की  नियुक्ति  में  चाहे  वह  सुप्रीम  कोर्ट

 के  हों  अथवा  हाईकोटंस के  रीजनल  ake  कम् यु तल  कंसिडरेशंस काम  करते  हैं

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  बात  को  तुरन्त  ही  बन्द  कर  देना  चाहिए  ।  अगर हम  चाहते  हैं  हमारे

 de  में  प्रजातंत्र  हमारे  देश  में  डेमॉक्रैसी फैले  ake  उसकी  उन्नति  हो  तो  यह  श्रावस्ती  है  कि

 amt  चाहिए  कि  जिनमें  जनता  का  विश्वास  ate  जनता  का  विश्वास तभी  हो  सकता
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 खुश वक्त  राय |]

 है  जब  जज  ऐसे  हों  जिनकी  नियुक्ति  जो  मैं  ने  कंस डरेदंस  बताये  हैँ  उन  पर  न  की  गयी  हो ।

 थोड़े  दिन  पहले  की  बात  है  ।  मैं  सुप्रीम  कोट  गया  द्वारा  था  |  वहां  मैं  एक  भ्र दा लत  में  बैठा  था

 कौर  वहां  पर  राज्य  का  मामला  पेदा  ञ्च  पौर  उसके  सम्बन्ध  में  वहां  जो  बहस  हुई  श्र  जो  लोगों

 से  बात  हुई  उससे  मुझे  यह  मालूम  em  कि  उस
 राज्य  के  एक  जज  की  नियुक्ति  वहां  के  चीफ़  जस्टिस

 की  मर्जी  के  ख़िलाफ  सिर्फ  इसलिए  कर  दी  गयी  कि  वहां  के  चीफ़  मिनिस्टर  चाहते  थे  कि  इस  जज

 की  हो  कौर  उसका फल  क्या  उसका फल  यह  हुआ  कि
 जब

 उसी  राज्य  द्वारा

 जारी  किये  गये  एक  श्राडिनेन्स  पर  बहस  हो  रही  थी  कौर  उसी  जज  के  सामने  थी  पर  उस  जज
 का

 उससे  कोई  मतलब  नहीं  वह  मामला  चीफ़  जस्टिस  के  सामने  तो  उन्होंने  राय  दे
 दी  कि

 श्रारडिनेन्स  बनाने  का  अधिकार  उस  राज्य  को  था  ।  इससे  चीफ़  जस्टिस  को  परेशानी  हुई
 ग्रोवर  उन्होंने

 उस  फैसले  में  कहा  है  कि  ऐसी  बातें  हमारे  ब्रदर  जज  को  नहीं  कहनी  चाहिए  थीं  जिनसे  हमें  परेशानी

 खासकर  जब  कि  उनको  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  कि  वह  कोई  ऐसी  बात  कहें
 ।

 तो  में  प्रापक

 ज़रिए  से  विधि  मंत्री  को  are  विधिमंत्री  के  जरिये  गृहमंत्री  जी  से  यह  सिफ़ारिश  करना  चाहता  हूं

 कि  इस  तरह  की  नियुक्तियां  हमारे  देश  में  जो  प्रजातंत्र  है  उसको  धक्का  पहुचा  रही  ऐसी

 नियुक्तियों को  खत्म  हो  जाना  में  यह  जानता  हूं  कि  विधिमंत्री  का  इसमें  बहुत  हाथ  नहीं

 लेकिन मैं  जानता  हूं
 कि

 विधिमंत्री  केबिनेट  रेंक  के  हू  तो  उनकी  बात  गृहमंत्री  अवश्य  स्वीकार  करेंगे  |

 इसलिए  में  ने  उनसे  दरख्वास्त  की  है  कि  वह  इस  तरफ  विचार  करें  |

 अब  मैं  कुछ  बातें  इस  मंत्रालय  की  कार्रवाइयों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  प्रौढ़  मेँ  समझता

 हूं  कि  मुझे  उन  पर  प्रकाश  डालने  का  अधिकार  है  ।

 पहली  बात  जो  मुझ  को  कहनी  है  वह  यह  है  कि  जब  मिनिस्ट्री  की  तरफ़  से  डिमांड्स  पेश
 की

 जाती  हैँ  तो  साधारणतया  यह  होता  है  कि  जो  उसके  जो  माइनर  dea  होते  हैं  वह  एक  ही  जगह  पर

 दिये  जाते  हैं  ।  पर  इसमें  arg  देखेंगे  कि  डिपार्टमेंट  श्राफ  लीगल  एफेग्रर्स  की  जो  डिमांड  दी  गयी  है

 उसकी
 डिटेल्स  वहां  पर  नहीं  रखी  गयी  हैं  बल्कि  आगे  चल  कर  लेजिसलेटिव  डिपार्टमेंट के

 बाद  उनकी

 डिटेल्स दी  गयी  हैं  |  इस  वजह से  जो  भी  इस  डिमांड  को  पढ़ता  है  उसको  डिटेल्स  के  जानने  के  बारे  में

 परेशानी  होती  है  कौर  मुझे  भी  यह  परेशानी  हुई  |  मैं  ने  यहीं  के  एक  सहायक  से  उसके  बारे  में

 पुछा  तो  ag  भी  नहीं  समझ  पाये  |  फिर  उन्होंने  विधि  मंत्रालय  के  किसी  अधिकारी  से  पूछा  भ्र ौर

 उन्होंने  बताया  ।  तो  मैं  समझता  हूं  कि  जब  डिमांड्स  पेश  की  जायें  शौर  उनकी  जो  किताबें  बनायी

 जायें  उनमें  इस  बात  का  ख्याल  रखा  जाये  कि  इस  तरह  की  परेशानी  न  हो  ॥

 इसी  तरह  से  में  दूसरी  बात  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  इसमें  प्रा  बिल  सेविंग्स  बचत )

 दिखायी गयी  हें  ।  में  समझता  हुं  कि  सेविग्स  का  जिक्र  डिमांड्स  में  नहीं  होना  चाहिए  ।  जब  श्राप

 जानते  हैं  कि  हमको  इतनी  सेविंग्स  होनी  हैं  तो  उतना  कम  करके  श्राप  डिमांड  पेश  करें  ।  qe  जौ

 प्रोबीर  सेविंग्स  हैं  इनको  रिवाइज्ड  बजट  एस् टी मेट्स  में  दिखाना  चाहिए  |  में  समझता  हुं  कि

 इन  सेविंग्स  को  इस  तरह  से  डिमांड  में  नहीं  दिखाना  चाहिए  |

 तीसरी  बात  में  इस  अनुदानों  की  पुस्तक  के  बारे  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसमें  एक्सपेंडीचर

 झान  यूनियन  टैरिटरीज़  की  डिमांड  नम्बर  ७१  के  नीचे  B,B0N1900  रुपया  दिखाया गया  है  |  उसका

 सविस्तार  विवरण  पृष्ठ  €  पर  दिया  गया  है  लेकिन  उसमें  केवल  3,08,900  का  विवरण  दिया  गया

 है  ।
 बाकी  रुपया  कहां  जाता  उसका  कोई  विवरण  नहीं  दिया  गया  है  ।  यह  मेरी  समझ  में

 नहीं  भ्राता  कि  ऐसा  क्यों  किया  गया  है  ।

 ये  बाते  मुझे  डिमांड्स  के  बारे  में  कहनी  थीं  ।  शब मैं  म ंमालय  के  arc
 कामों AUS  AIS ना कामों  के  बारे  में  कहना

 चाहता हूं  ।
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 मुझ  से  पहले  बोलते  वाले  माननीय सदस्य  ने  कंट्रैक्ट के  बारे  में  जिक्र  किया  1  मुमकिन  है  कि  मैं

 गलती पर  लेकिन  मेरा  ख्याल  है  कि  जो  पबलिक  भ्रंडरटेकिंग्स  के  साथ  सरकार  के  कंट्रैक्ट  होते हैँ

 उन  के  बारे  में  इस  मंत्रालय  से  नहीं  किया  जाता  ।  कसर  प्रश्नों  में  यह  बात  सामने  जाती

 है  कि  बहुत  से  कंट्रक्शन  ऐसे  होते  हैं  जिन  में  पैनाल्टी  इलाज  नहीं  होता  ।  नगर  कोई  कानून  जानने  वाला

 एग्रीमेंट  के  ड्राफ्ट  को  देखेगा  तो  जरूर  कहेगा  इस  में  पेनाल्टी  इलाज  विषयक  खंड  )  का  होना

 जरूरी है  ।  इस  को  तो  लोग  नजरश्रन्दाज  कर  सकते  हैं  जिन  को  कानन  को  जानकारी  न  हो  ।

 रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि  इस  तरह  के  क  ट्रैक्टर  के  बारे  में  जो  सेन्ट्रल  गवाते  मेंट  के  द्वारा  किये

 जाते  हैं  इस  मंत्रालय  का  मश्विरा  लिया  जाता  है  ।  ऐसा  है  तो  में  जानना  चाहुंगा  कि  फिर  यह

 केसे  होता  है  कि  इन  एप्रीमेंट्स  में  पैनाल्टी  इलाज  नहीं  होता  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  बहुत  से  कंट्रैक्ट  दूसरे  मुल्कों  में  कर  लिये  जा  ते  हैं  ।  मेरी समझ  में  नहीं  प्राता

 कि  ऐसा  क्यों  किया  जाता  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  जो  कंट्रैक्ट  हमार  देश  में  होगा  उत  पर  हमारा  कानन

 लागू  होगा  जो  दूसरे  देश  में  होगा  उस  पर  उस  देश  का  कानून  लागू  होगा  ।  इस  प्रकार  केਂ  मामले

 ग्र क्सर  पब्लिक  एकाउंट्स  कमेटी  में  हमारे  सामने  कराते  रहते  हैं  जिन  में  यह  कहा  जाता  है  कि  चूंके  यह

 कंट्रेकटस  दूसरे  देशों  में  $  है  इसलिये  हम  इस  में  कोई  कार्यवाही  नहों  कर  सकते  |

 दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  जो  श्राप  ने  रिपोर्ट  दी  है  उस  में  ड्राप  ने  कहा  है

 कि  श्राप  राज्य  सरकारों  को  सलाह  देते  हैं  कि  वह  कौन  से  व्यक्तियों को  नियुक्त  करें  ।  सभो  जम्मू

 काश्मीर  में  एक  पोलिटिकल  मामला  चल  रहा  है  ।  उस  में  का  जो  सोनिया  वकील  है  उस  को  होष

 बाप  देते  हैं  ।  वहां  पर  पहले  एक  वकील  झ्रापने  चुनकर  उस  के  बाद  बिहार  से  एक  बकौल

 लायें  जिन  के  बारे  में  कहा  गया  कि  यह  एक्स  हाईकोर्ट  जज  हैं  ब्रोकर  उन  की  क्रिमिनल  ला  को

 जानकारी  बहुत  भ्रच्छी  है  ।  मगर  उन  के  बाद  एक  दूसरे  वकील  को  फेबुलस फीस  दे  कर  लाये

 क्योकि  उन्हं  ने  कुछ  कांग्रेस

 तियों

 के  मुकदमों

 में

 इलाहाबाद  मं  रवि  को  fF  sree  faa ar 4  अच्छे
 क्रिमिनल  लायर  को  लाना  चाहते  थे  तो  एसे  किसी  लायर  को  लाते  जैसे  कि  हमारे  पंडित  जो  बैठ  हुए

 मगर  उन  का  ख्याल  न  कर  श्राप  ऐसे  एक  वकील को  लाये  जिस  ने  कभी  क्रिमिनल  कोर्ट  में  थ क ु बक्टिस

 नहीं  की  न  हाई  कोटे में में  प्रैक्टिस की  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  ने  भी  इम्तियाज  किया  ।  पंडित  जी  के  बारे  में  तो  यहां aN
 ह  पर  जो  साहब

 पंडित जी  के  पास  ad  हूँ  उन  के  बारे  में  नहीं  कहा  |

 श्री  खुद्ावक्त राध  :  उन  की  सिफारिश  में  किसी  भ्रगले  मामले  में  करूंगा  दूसरी  बात  मैं  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  सन्‌  १९५७  में  एक  ला  मिनिस्टर्स  की  कानफरेंस  हुई  थी  उस  का  ज़िक्र  भो  इस  में  किया

 गया है  |  उन  की  जो  सिफ़ारिशों  हैं  उन  के  बारे  में  कहा  गया  कि  उन  की  प्रोसेसिंग  हो  रही  है  ।  मैं  तो  यह

 जानना  चाहता  था  कि  जो  वह  .  कानफरेंस  हुई  क्या  उस  की  सिफारिशों  को  इम्पलीमेंट  किया  गया  ।

 जाहिर  सी  बात  है  कि  जब  श्राप  एक  मिनिस्टर्स  की  कान  रेंज  बताते  हैं  में  सारे  राज्यों  के

 विधि  मंत्री are  हैं  पर  जिस  में  are  भी  शामिल  होते  हैं  , उस के  जो  फैसले  होते  हैं  उन  को  कार्यान्वित

 नहीं  किया  गया
 ।

 यह  बड़े  दुःख  ।  उस  का  एक  फैसला  तो  यह  है  ।  न्यायालयों की  प्रशासनिक

 व्यवस्था  में  भ्रष्टाचार को  रोकना  ।  दूसरे  सेपेरेशन  श्राफ  ज्यूडिदयारी फ्राम  दी  एडजेक्टिव  (

 लिका  को  कार्यपालिका में  से  पृथक-करना  )  तीसरे  लीगल  एंड  टू  सुर  पीपल  को  कानूनी

 सहायता  देना  ).  ने  सिले  किये  थे  और  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  इन  फैसलों  पर  झाज

 तक  नहीं  हुमा  है  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  ।  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  राती  है  जब  श्राप दी
 426  (Ai)  LSD—7Z
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 [st

 dad  करते  हैं  तो  कयों  नहीं  इन  फैसलों  को  श्राप  wae  लाते  मैं  मानता  हं  कि  लोग  एड  टू

 दी  देने  में  क़ाफी  दिक्कतें  काफी  कठिनाइयां  हैं  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर

 सभी  मामलों  में  यह  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  कम  से  कम  धारा  ३२  जो  हमारे  afa  अन  की  जिसमें  अगर

 किसी  सिटिजन  के  फंडामेंटल  राइट्स  इन फ्रिंज  होते  उसमें  तो  यह  कर  ही  सकते  श्राप  दिल्‍ली

 में  रहते  हैं  are  दिल्‍ली  में  रहते  हुए  यह  सहायता  प्रदान  नहीं  कर  सकते  यह  बड़े  श्राइचये  की  बात  है  ।

 गरीब  आदमी  जिस  के  फंडामेंटल  राइट्स  इन फ्रिंज  होते  जो  अपनी  बात  सुप्रीम  तक  ले  जाना

 चाहता  है  लेकिन  ले  जा  नहीं  सकता  उस  को  तो  कम  से  कम  मुफ्त  लीगल  एड  दे  ही  सकते  हैं  ।  इस

 का  कया  जस्टिफिकेशन  है  कि  श्राप  फैसले  करते  प्रति  फैसले  करते  उन  के  पीछे  प्रगति  भावना

 रहती  परन्तु  जब  उन  फैसलों  को  कमल  में  लाने  की  बात  जाती  तो  ary  हिचकिचा  ते  हैं  ।  कहते

 हैं  कि  ग्रुप  स्टेट्स  को  लिखते  हैं  लेकिन  स्टेट्स  को  लिखने  के  बाद  भी  तो  श्राप  को  इस  पर  विचार  करना

 चाहिये  कि  ब्या  कार्यवाही  हो  सकती  है  केवल  केरल  राज्य  ही  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  पर  यह  चीज

 की  गई  है  कौर  उस  को  छोड़  कर  किसी  भी  राज्य  में  इस  पर  विचार  नहीं  gars  ।  में  समझता  हूं  जरगर

 स्टेट्स  से  यह  नहीं  करवा  सकते  तो  कम  से  कम  सेंटर  से  ही  इस  चीज  को  करवायें  |

 मुझे  दो  तीन  बातें  शौर  कहनी  हैं  विस्तार  में  न  कह  कर  में  केवल  प्वाइंट्स  ही  बयान

 आपके  यहां  पर  एक  भ्रनुवाद  विभाग  ट्रांसलेशन  विभाग  है  मैं  जानना  चाहुंगा  कि  इस  विभाग की  क्या

 कारगुजारियां  सन्‌  REYo  में  हमारा  सं  विधान  बना  था  उस  समय  उस  का  हिन्दी  संस्करण

 प्रकाशित उमा  थां  ।  उस  के  बाद  इस  का  संशो  Ta  हिन्दी  संस्करण  ताज  सन्‌  geXE  में  प्रकाशित  किया

 गया  है  और  यह  भी  तब  जब  मैं  ने  इस  के  बारे  में  कई  बार  सवाल  किये  |  €  बरस  बाद  हिन्दी  संस्करण

 प्रकाशित  किया  गया  ।  नौ  सालों  में  वह  हिन्दी  का  संस्करण  ही  प्रकाशित  नहीं  कर  सका  शरर  इस

 बीच
 में  उस  में  सात  संशोधन  हो  चुके  हैं  ।  राज  भी  श्राप  हिन्दी  भाषा  भाषियों  के  ऊपर  दूसरी  जबान

 लादे  हुए  हैं  rant  कि  वे  पढ़  नहीं  सकते  हैं  कौर  जो  चाहने  हैं  कि  उन  को  हिन्दी  में  किताबें  पढ़ने  को

 मिलती  नहीं  जब  संविधान  के  ars  में  इतनी  देरी  हो  सकती  है  तो  जो  दूसरे  कानून

 हैं  उन  का  तो  कहना  ही  क्या  ।,

 मैं  इलेक्शन  कमीशन  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  gi  वह  भी  से  सम्बद्ध  इ  कश

 कमीशन  को  कोई  ऐसी  बात  नहीं  करनी  चाहिये  जिस  से  कि  पेटिशनर  को  या  रिसपांडेंट  को  श्रमिक

 खर्चा  करना  पड़े  या  उन  का  खर्चा  बढ़े  ।  जितनी भी  सन्‌  १९४७  में  इलेक् दान  पेटिशंस  हुई  उन  में
 ert  कमीशन ने  सिक्योरिटी के  मामले  में  तूल  दिया  एक  रिमार्क  किया  कि  एक

 कर  के  देश  की  बहुत
 सी

 भ्र दाल तों  ने  माना  उन  मामलों  को  flax  में  हाई  कोटे  भर  सुप्रीम  कोर्ट

 में  जाना  पड़ा  कौर  बहुत  से  पेटीशनर  ऐसे  थे
 कि

 जो  चाहे  वे  वहां  जाना  भी  चाहते  थे  लेकिन  चूंकि  उन

 के  पास  पैसा  नहीं  पैसे
 की

 कमी  वे  जा  aa  सके
 ।

 इस  वास्ते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  की

 बात  नहीं  होनी  चाहिये

 wa  मैं  रिमूवल  डिसक्वालिफिकेशन  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  जानता  हूं  कि

 जो  नया
 संशोधन  सन्‌  १९५६  में  हुआ है

 उसके  द्वारा  आपने इ  नेशनल  कमिशन  को  यह  श्रमिक

 दे  दिया  है  कि  बह  १४०  के  मातहत  किसी  भी  डिसंक्वालिफिकेशन रिमूव  कर  सकता है

 परतु  डिस्क्वालिफिकंदान
 में

 कई  फर्क  होते  हैं
 एक  डिसक्वालिफिकेशन है  जो  कि  इलेक् दान  ट्रिब्यूनल

 की  बाइंडिंग  से  होती  है  ।
 मैं  यह  चाहता  हूं  कि  इस  के  बारे  में  श्राप  की  कुछ  हिदायत होनी  चाहिये  ।

 इस  का  कारण  यह
 है

 कि  इलेक् दान  ट्रिब्यूनल  ने  जब  फ़ाइन्डिंग  दे  दी
 कि  इस  नें  प्रैक्टिस  की  हैं

 दो  गया  है  तो  उस  की  डिसक्वालिफिकेशन  को
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 क़ैद  )  अनुदानों की  मांगें  रे

 एक  बात  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  इलैक्शन  कमीशन  की  भोर  से  राज्यों  को  कुछ  अनुदान

 दिये  जाते  हैं  कि  जिस  में  कि  वे  मतदाता  सूचियों  को  ठीक  रख  उन  को  छपवा सकें  ,  उन  में  शुद्धि

 कर  सकें  |  मुझे  यह  देख  कर  areas  eo  कि  बहुत  से  जो  भ्रनुदान  दिये  ज़ातें  उन  में  राज्य  की  जो

 भ्राबादी  होती  उस  का  कोई  ट्टिसाब  नहीं  रखा  जाता  कोई  उस  का  ध्यान  नहीं  किया  जाता  है  ।

 एक  राज्य है  जिस  की  आवादी  साढ़े |:  करोड़  उस  को  एक  लाख  का  दिया  गया  है  ।

 पिछले  साल  उसे  बीस  लाख  दिया  गया  था  कौर  बीस  लाख  के  करीब  वह  खर्चा  भी  कर  रहा है  लेकिन

 श्री  जब  उस  को  घटा  दिया  गया  है  कौर  भ्राबादी  का  कोई  लिहाज  sel  रखा  गया  यह  क्यों  नहीं

 रखा  जाता  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  कराती  है  ।

 उपाध्यक्ष  कहने  के  लिये  तो  मेरे  पास  और  भी बातें  लेकिन  चूंकि  समय  नहीं  है

 इस  वास्ते  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता
 ह  |

 जिस  देह श्री  सुबिमन  घोष  :
 देह  विधि  आयोग  ने  एक  महान  कार्य  किया  है  तथापि

 मेरे  विचार  से  उस  ने  न्यायालयों में  सम्बोधन  करने  के  तरीके  की  tw  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  vim  भी

 हमारे  कोर्टों  में  धर्मावतार  माई  लाड  इत्यादि  सम्बोधन  प्रचलित  यह  श्रंप्रेजी  परम्परा  के

 चिह्न हैं  ।  लेकिन  अरब  हम  लोकतन्त्र  के  युग  में  रह  रहे  इशरत  हमें  संबोधन  की  यह  मध्य  कालीन  प्रणाली

 का  त्याग  कर  देना  चाहिये  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  यह  कह  रहे  थे  कि  न्यायापालिका  को  कार्यपालिका  के  भ्रमित  रहना  चाहिये  |

 मैं  इस  का  प्रतिवाद  नहीं  करता  तथापि  यदि  ऐसा  होगा  तो  न्यायपालिका  के  सदस्य  पर  मंत्रालय के

 ब्य वित यों  से  यह  जायेंगे  ।  हम  कभी  देख  चके  हैं  हारे  हए  उम्मीदवारों को  न्यायाधीश  के  पद  पर  नियुक्त

 कर  दिया  जाता  है  ।  ऐसी  प्रथा  कायम  करना  अनुचित  है  ।

 मैं  पि  करले  सत्र  में  उच्च  न्यायालयों के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  एक  विधायक  प्रस्तुत

 करना  चाहता  था  जिस  के  निमित्त  में  ने  संविधान  के  ननुच्छंद  २१७  का  पं दो धर  करने  का  सुझाव  रखा

 था  दुर्भाग्य  से  मुझे  वह  विधेयक  वापस  लेना  पड़ा  ।

 मेरे  विचार  से  जहां  तक  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  का  संबंध  है  यह  उच्च  न्यायालयों के

 मुख्य  यायाधीश  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  परामर्श  से  होना  चाहिये  ।  न्यायाधीशों

 की  नियुक्ति में  राज्यपाल  का  कोई  हाथ  नहीं  होना  चाहिये  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिये  मंत्रियों  को  भी

 किसी  प्रकार  की  शक्ति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  इसी  प्रकार  जिला  fact  को  पदोन्नति  दे  कर  सहाय

 पी  बनाने  की  प्रया  ठीक  नहीं  है  ।  वे  लोग  इस  कार्प के  लिये  उपयुक्त we  कुशल  प्रमाणित

 नहीं  होते  जिला  जजों  की  नियत  वकीलों  से  ही  की  जानी  चाहिये  ।

 अनुच्छेद  २२२  का  कोई  उपयोग  नहीं  किया  जाता  है  ।  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  इस  खंड  की

 afar  से  एक  राज्य  के  वकीलों  को  दूसरे  राज्य  में  न्यायाधीश  नियुक्त  किया  जाय  कौर  उनके

 स्थानान्तरण  होते  रहें  जिससे  वे  एक  ही  स्थान  में  स्थायी  रूप  से  रहने  के  दोषों  से  मुक्त  रह  सकें  |

 अब  में  मुकदमों  के  निपटारे  में  की  समस्या  को  लेता  हूं  ।  यहं  एक  कहावत बन  मई

 दुख  की  बात  यह  है
 कि

 उच्च न्यायालयों  में  कई  मामले  इतनी  लम्बी  प्रविधि  तक  पड़े  रहते हैं

 कि  निपटारा  होनें  तक  तत्सम्बन्धी  नियम  ही  दून्य.हो  जाते  हैं  ।  हमें  कार्य  में  शीघ्रता wiz

 great  लाने  के  लिये  ध्वजिक  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  करनी  चाहिये
 ।

 +मल  प्रंय्रेजी  में
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 सुबिमान

 हम  ने  भ्र भी  हाल  मामलों  ar.  शीघ्र  निपटारा  करने  के  seer  से  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  कुछ

 संशोधन  किये है
 ।

 दु:ख.की  ara  यह  है  कि  इसका  परिणाम  विपरीत  gar  है  ।  श्रब  मुकदमे

 के  विचार  में  पहले  से
 भी  अधिक  समय

 लगने  लगा  है  शर  जो दूसरी  तारीख  लगायी  जाती  है  वह

 पहिली  तारीख  के  तीन  महीने बाद  लगाई  जाती है  ।  इतना  ही  नहीं  इससे  कुछ  श्रसंगतियां भी

 पैदा हो  गई  हैं
 |

 मुझे  कहते  हुए  दुःख  है  कि
 इस  विधान त निर्मातु संस्था संस्था  में  हम  विधान की

 हत्या  कर  रहे  विधि  मंत्री  को  इन  बातों  पर  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 विधि  मंत्री  श्र०  Fo  उपाध्यक्ष  सर्वप्रथम  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा

 कही  गयी  बातों तथा  उनके  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  के  लिए  साभार  प्रदर्शन  करता हूं  ।  गत  वर्ष

 जब  विधि  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  हुई  थी  इस  समय  कौर  इस  वर्ष  भी  इसकी  मांगों  पर
 चर्चा

 होते  समय  कोई  कटुता  नहीं  पैदा  हुई  इससे  स्पष्ट  है  कि  हमारा  कार्य  काफी  संतोषजनक  रहा  है  |

 विधि  मंत्रालय  सम्बन्धी  मामलों  पर  जब  भी  चर्चा  हुई  है  हम  ने  देखा  है  कि  हमेशा  ही  बिना  किसी

 ay  या  दुर्भाव  के  साथ  चर्चा  होती  रही  है  ।

 श्री  खाडिलकर  तथा  प्रोफेसर  मुकर्जी  के  भाषण  सुन  कर  मुझे  बहुत  प्रसन्नता  हुई  ।  प्रोफेसर

 मुकर्जी  का  भावुकता  तथा  स पगढूष  से  दूर  कौर  सुन्दर  था  ।  वास्तव  सभा  के  परीक्षणों

 द्वारा  जो  वादविवाद  वह  बहुत  ही  बरच्छा  रहा  है  हमारा  मंत्रालय  उसके  लिए  झ्राभारी है  |

 मंत्रालय  के  कार्यों  तथा  उसके  उत्तरदायित्वों  के  सम्बन्ध  में  में  कुछ  बातें  सर्वप्रथम  बता  देना

 चाहता  हूं  ताकि  किसी  को  कुछ  गलतफहमी  न  रह  जाये  ।  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  ने  ठीक  ही  कहा
 कि

 उच्चतम  न्यायालय  या  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  को  नियुक्त  करने  की  जिम्मेदारी  विधि

 मंत्रालय की  नहीं  है  ।  फिर  सरकार  के  सदस्य  होने  के  नाते  हम  भी  जिम्मेदारी  में  हाथ  बटाते

 हैं  श्र  के  बाद  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  जिस  प्रकार  हुई  है  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  कोई
 लज्जा  की  बात  नहीं  समझता  ।  विधि  आयोग के  प्रतिवेदन  में  कही  गयी  इस  बात  कि  न्यायालयों

 के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  में  शासकदल  ने  डरपना  प्रभाव  डाला  झ्राधार  पर  जो  झ्रालोचना  की

 उसको  मानने  के  लिए  मैं  तैयार  नहीं  हूं  ।  यह  बात  विधि  झ्रायोग  को  भी  बताई  गयी  थी
 कि

 गत
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 या  €  वर्षों  में  सरकार  ने  किसी  art  व्यक्ति  को  न्यायाधीश  के  पद  पर  नहीं  नियुक्त  किया  ।

 ऐसे  मामलों  में  हमेशा  मुख्य  न्यायाधीश  की  सिफारिशों
 को  स्वीकार  किया  यदि  मुख्य  न्यायाधीश

 तथा  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  के  विचारों  में  मतभेद  नहीं  था  ।  यदि  मुझे  ठीक  याद  है  तो  केवल

 एक  बार  ही  ऐसा  हुमा है  जब  सरकार  ने  स्थानीय  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  बात

 के  सामने  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  की  बात  को  स्वीकार  किया  है  ।  जब  राज्य के

 न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  तथा  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  के  बीच  किसी  नियुक्ति  के  सम्बन्ध

 में  ऐसा  मतभेद  पैदा  हो  जाता  तो  हमें  दोनों  में  से  एक  की  बात  माननी  ही  पड़ती  है  ।  यद्यपि
 संविधान

 के
 ata  इन  नियुक्तियों  के  लिए  हमारा  मंत्रालय  उत्तरदायीਂ  नहीं  है  ।  शरत: मेरा निवेदन मेरा  निवेदन  है

 कि
 राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में

 कभी  भी  कोई  भ्रनियंमितता नहीं  हुई  है  ।

 श्री  सुबिमन  घोष  शौर  श्री  मुकर्जी  ने  एक  ऐसे  व्यक्ति  की  नियुक्ति  का  जिक्र  जो  उनके

 कथनानुसार  भूतपूर्व  विधि  मंत्री  तथा  पराजित  कांग्रेसी  उम्मेदवार  है  ।  श्री  मुकर्जी ने  कहा  कि  वह

 एक  ईमानदार  तथा  योग्य  वकील  है  कौर  उन्हें  सरकार  ने  नहीं  बल्कि  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य
 iter

 ने  नियुक्त  किया  है
 ।

 चूंकि  सामान्यतया  मुख्य  न्यायाधीश  द्वारा  की  गयी  नियुक्ति  को  सरकार

 प्रायः  मान  लेती  है भरत  इस  मामले  में  भी  सरकार  ने  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  किया

 मूल  ats  में
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 श्री  सुबिमन  घोष  ने  कहा  कि  यदि  न्यायाधीशों  की  नियुक्तियां  इसी  प्रकार  सरकार  के  हाथ

 में  रहेंगी  तो  कालान्तर  में  कांग्रेस  के  लोगों  से  ही  सारा  न्याय-विभाग भर  जायेगा  ।  में  समझता हूं

 कि  सरकार  नें  कभी  भी  कांग्रेस के  किसी  व्यक्ति  को  नियत  नहीं  किया  है  |  सरकार पर  यह

 आरोप  कभी  भी  नहीं  लगाया  या  सिद्ध  किया  जा  सका  ॥

 श्री  नाथ  पाई  :  विधि  ara  ने  जो  कुछ  कहा  है  क्या  उसे  अधिकृत  व  प्रामाणिक  नहीं

 माना  जा  सकता  ।  माननीय  मंत्री  का  कहना  है  कि  वह  उसे  स्वीकार  नहीं  करते  aa  fafa

 अयोग  के  सम्मान  की  भी  रक्षा  करनी  चाहिए

 श्री  go  कु०  सेन  :  विधि  oat  के  प्रतिवेदन  में  जो  कुछ  कहा  गया  में  उस  की

 उपेक्षा नहीं  कर  रहा  हूं  ।  इन  आरोपों  का  उत्तर  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  भी  देंगे  ।  में  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  ऐसा  कोई  भी  waar  नहीं  कराया  है  जब  सरकार  ने  उच्च  न्याय/लय  तथा  उत्

 न्यायालय  की  सिफारिशों  को  न  मानते  झपना  शभ्रादमी  नियुक्त  किया  हो  |  केवल  एक  बार

 ऐसा  अवसर  कराया  था  जब  सरकार  ने  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  बात  को  न  सान  कर

 च्चतम  न्यायालय  के  ey  न्यायाधिपति  की  सिफारिश  स्वीकार  की  थी  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  क्या  am  विधि  शझ्रायोग  के  प्रतिवेदन  में  कही  गयी  बातों  का  खंडन

 करते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कोई  ठोस  उदाहरण  सामने  रखें  तो  उसका  परीक्षण

 किया  जाये  |

 पृश्नी mo  Ho  सेन  :  जब  तक  कोई  ठोस  उदाहरण  सामने  न  रखा  तब  तक  उसका

 खंडन  भी  pa  किया  जाये  ।  aa  असरा  पश्  iE af  IE  Sie  Secures  इस  जाता  ।

 दि  माननीय  सदस्य  तो  जब  गह-कार्य  मंत्रालय  की  मांगें  रखी  उस  समय  ठोस

 उदाहरण रख  सकते  हैं

 श्री  खाडिलकर  ने  कहा  कि  विधि  झ्रायोग  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  किसी  बुनियादी  उपाय  क

 उल्लेख  नहीं  किया  है  ।  यह  सच  है  कि  विधि  area  ने  हमारी  संवैधानिक  व्यवस्था  तथा

 प्रक्रिया  नियमों  में  कोई  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  करने  की  सिफारिश  नहीं  की  है  ।  आयोग ने  कहा  है

 कि  जब  उसके  प्रतिवेदन  पर  निश्चय  किये  तो  सभा  तथा  सरकार  इस  बात  पर  विचार  करे  कि

 क्या  आयोग  में  बताये  गये  रूपभेदों  को  करने  के  बाद  सामान्य  जनता  को  शीघ्र  तथा  सस्ता  न्याय

 मिल  सकेगा या  नहीं  ?  सच  पूछा  जाये  तो  समाज  का  ७५  ही  यही  है  कि  सामान्य  जनता  के

 कल्याण  का  ध्यान  जाय  ।

 में  मानता  हूं  कि  जो  न्याय  व्यवस्था  जनता  को  संविधान  द्वारा  प्रदत्त  स्वतंत्रताभ्मों

 तथा  wea  सुविधाओं  को  प्राप्त  नहीं  करा  वह  पालन  मूल  कि  में  असफल  है  ।

 लोकतंत्रात्मक  समाज  का  उद्देश्य  यही  होना  चाहिए  कि  सामान्य  जनता
 को

 न्याय  उपलब्ध  हो  सके  |

 हमारा  तथा  हमारे  का

 भी

 यहीं  उद्देश्य  होना  चाहिए

 ।  यहीਂ  कारण  है  कि  स्वतंत्रता  के

 बाद  हम
 ने

 यह  भ्रायोग  नियुक्त  किया  था  कि  वह  सम्पूर्ण  न्याय  व्यवस्था  पर  भ्र पना  प्रतिवेदन  दे

 जिसमें  ऐसे  उपायों  की  सिपारिश
 करे

 जिनसे  सामान्य  जनता
 के

 लिए  उपलब्ध  किया  जा

 सके
 नन  नवा

 भंग अंग्रेजी  में
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 यह  ठीक  है  कि  हमें  er  देशों  के  अनुभव  से  लाभ  उठाना  चाहिए  ।  प्रोफेसर  मुकर्जी  ने  साम्यवादी

 देशों  का  उल्लेख किया  ।  वैसे  हम  बहुत  सी  बातें  भ्रमण  देशों  से  सीख  सकते  हैं  पर  मैं  यह  भी  बता

 देना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  जो  न्याय व्यवस्था  है  कौर  जो  न्यायाधीश  उन्होंने  लोकतंत्रात्मक

 समाज  के  विकास  में  काफी  उपयोगी  ढंग  से  योगदान  किया  है  ।

 इस  बात  का  भी  संकेत  किया  गया  कि  ब्रिटिशकालीन न्याय  व्यवस्था  की  तुलना  में  राज  की

 न्याय  व्यवस्था  कम  है  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  भी  कहा  कि  ब्रिटिश  शासन  काल  में

 की  तुलना  में  न्याय  का  अच्छा  प्रबन्ध  था  ।  मैं  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।  हमारी

 न्याय  व्यवस्था  में  कुछ  भी  खराबी  नहीं  है  ।  वास्तव  में  बात  यह  है  कि  स्वतंत्रता  मिलने  के

 संविधान  द्वारा  नागरिकों  को  दिये  गये  तथा  समाज  में  कल्याण  की  वृद्धि  के  लिए  केन्द्र

 तथा  राज्यों  द्वारा  पारित  किये  गये  कानूनों  के  फलस्वरूप एक  नये  प्रकार  की  मुकदमेबाजी का  श्रीगणेश

 हो  गया  है  जिससे  उच्च न्यायालयों में  तथा  जिले  के  न्यायालयों  में  भी  काम  बहुत  बढ़  गया  है
 ।

 इस  बढ़े  हुए  काम  को  भी  हम  ने  उतने  ही  न्यायाधीशों  द्वारा  पूर्ण  करने  का  प्रयत्न  किया  जितने

 न्यायाधीश  ब्रिटिश  काल  में  थे
 ।

 मैंने  खुद  देखा  है  कि  डिफेन्स  श्राफ  इन्डिया  ऐक्ट  के  दिनों  में

 न्यायालयों के  मुकदमों  की  भरमार  थी  ।  वैसे  मैं  ब्रिटिश  कालीन  न्यायाधीशों  को  तथा  अपने  स्वतंत्र
 भारत  के  न्यायाधीशों  को  भी  देख  चुका  हूं  और  हमारे  न्यायाघीश  शिक्षा  तथा

 अन्य  बातों  में  ब्रिटिश  कालीन  न्यायाधीशों  से  किसी  प्रकार  कम  न  हो  कर  उन  से  अच्छे  हैं  ।  उन्होंने

 उच्च न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  में  श्ञानदार  काम  किये  हैं  ।  उन्होंने  संविधान  द्वारा  प्रदत्त
 स्वतंत्रता  के  मूल  भ्र धि कारों  तथा  लोकतंत्रात्मक  अधिकारों  की  रक्षा  की  उन्होंने

 कारिणी  को  अपने  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  जाने  से  रोका  है  भ्र ौर  उन्होंने  ईमानदारी  तथा

 उचित  रूप  से  न्याय दान  किया है  |

 श्री  मुकर्जी  ने  जो  सुझाव  दिये  उन  से  मैं  सहमत  हूं  ।  वास्तव  विधियों  को  सरल  बनाने

 की  आवश्यकता  है  कौर  इसी  कारण  एक  स्थायी  विधि  आयोग  नियुक्त  किया  गया  था  कि  वह

 विधियों  का  निरंतर  संजो  बन  करके  उन्हें  पूर्ण  करता  रहे  तथा  उलझनपूर्ण  विधियों  को  सरल

 बनाये
 ।

 में
 उन  की  इस  बात  से

 भी  सहमत हूं
 कि  हमारी  विधियां  हमारे  सामाजिक  सिद्धांतों

 के
 श्रनुरूप  होनी  चाहियें  |

 अन्यथा  gare  विधियां  उन  प्रयोजनों  की  पूति  नहीं  कर  जिन  के

 लिये  वे  निमित
 की

 गई  हूँ
 ।

 पर  यह  काम  संसद  तथा  राज्य  विधानमंडलों का  है  ।  न्यायपालिका  समय

 के  भ्र तु सार  विधियों  को  बदल  नहीं  सकती
 ।

 उस  का  काम  तो  विधि  को  लागू  करना  तथा  उस  की

 व्याख्या  करना  है
 ।

 यदि  हम  न्यायाधीशों  को  विधि  निर्माण  की  भ्र नुम ति  दे  दें  तो  एक  विचित्र  सी  स्थिति

 पैदा  हो  जायेगी  |  यह  संसद  तथा  राज्य  विधान  मंडलों  के  अ्रधिकारों  का  अतिक्रमण  होगा  |  यह  एक

 स्वस्थ  प्रणाली  है
 कि

 न्यायाधीश  विधि  निर्माता
 न

 हो  कर  विधि  को  लागू  करने  वाले  तथा  विधि  की

 व्याख्या करने  वाले  हैं  ।

 में
 श्री  मुकर्जी  की

 इस
 वात  से  मी  सहमत  हूं  कि  हमें  पुरानी  परिपाटियों  को  बिल्कुल  ही  छोड़

 नहीं  देना  चाहिये
 |

 पर  अतिपरम्परावादिता  से  विधि  संबंधी  प्रगति  को  ठेस  पहुंचती  है  ।  वैसे  तो

 हम  स्वभाव  से  ही  परम्परावादी  हैँ
 ।

 हमें
 बर्तन

 प्रतीत  के  प्रति  बहुत  मोह  है  ।  इसी  कारण  प्रायः  हम
 विदेशों

 की
 बात  भी  नहीं  सीख

 पाते  कौर  न  ही  हम  उन  की  ग्रन्थि  परम्पराश्रों  को  अपना

 पाते हैं  ।

 विदेशी  शक्ति  हमारे  देश  में  कितनी  फली-फूली  ate  विदेशी  विधि  व्यवस्था  हमारे  देव  में
 कितनी  oat  तरह  विकसित  इसका  एक  इतिहास है  ।  इसी  के  सहारे  हमारे  देश  में
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 महान  विधि  का स्त्री  पैदा  हुए  ।  इन  लोगों  ने  हमारे  देश  को  नई  वैधानिक  प्रतिभा  झाज

 ga  एशिया से
 ले  कर  मध्य  भ्र फ़ीका  तक  हमारे  wal

 भारतीय  प्रसंविदा .
 भारतीय  साक्ष्य  भारतीय  दण्ड  भारतीय दण्ड  प्रक्रिया

 हैं  ।  यदि  इंगलैण्ड  को  छोड़  कर  x il  विधि  शास्त्र  का  इतिहास तैयार  किया

 तो  एक  सुन्दर  इतिहास  तैयार  हो  जायेगा  ।  वैसे  हमारी  विधि  व्यवस्था  चाहे  कितनी  भी  अच्छी  कयों

 नहों  पर  हम  संसार  के  अन्य  देशों  में  होने  वाले  नवीन  प्रयोगों  की  अवहेलना  नहीं  कर  सकते  क्योंकि

 aa  प्रगति  न्याय व्यवस्था  को  सामाजिक  सिद्धान्तों  के  ated  बनाना  है  |

 इस  बात  का  भी  उल्लेख  किया  गया  कि  न्यायाधीशों  उन  के  कार्यकाल  में  या  उन  के  सेवा

 होने  के  कुछ  पदों  पर  नियुक्त  कर  दिया  जाता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  माननीय  सदस्यों

 ने  चीफ  जस्टिस  छागला  का  जिक्र  किया  कि  उन्हें  राजदूत  बना  कर  waar  भेज  दिया  गया
 ।

 यह

 इस  बात  का  प्रमाण  है  कि  ऐसी  नियुक्तियां  करने  में  सरकार  किसी  प्रकार  का  भेदभाव  नहीं  करती
 ।

 श्राप  को  विदित  होगा  कि  श्री  छागला  एक  निर्भर  न्यायाधीश  थे  कौर  प्रायः  सरकार  की  आलोचना

 भी  कर  देते थे  ।  इस  से  पता  लगता  है  कि  योग्य  तथा  उपयुक्त  व्यक्तियों  को  उपयुक्त
 पद

 पर  नियुक्त

 करने  में  सरकार  कभी  पक्षपात  नहीं  करती  |

 श्राज  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  सेवा-निवृत्त  न्यायाधीश  को  स्थायी  विधि  आयोग  का

 मैन  नियुक्त  किया  गया  है  ।  यदि  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  तो

 यह  नियुक्ति  नहीं  की  जानी  चाहिये  थी
 ।

 यह  सामान्य  बात  नहीं  स्वीकार  की  जा  सकती  कि  किसी

 भी  न्यायाधीश  को  किसी  ara  पद  पर  नियुक्त  न  किया  जाये  |

 हमारा  यह  कहना  है  कि  सरकार  किसी  उच्च  न्यायालय था  उच्चतम  न्यायालय  के

 को  किसी  पद  पर  तभी  नियुक्त  करती  जब  उस  की  योग्यता  उस  पद  के  लिये  उपयुक्त

 होती  है  ।  उस  के  अतिरिक्त  सरकार  अन्य  किसी  बात  को  आधार  नहीं  बनाती  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह

 बहुत  बुरी  बात  कि  हम  भ्रच्छे-भ्रच्छे  न्यायाधीशों  की  योग्यता  तथा  उनकी  सेवाशर्तों को  देश

 के  हित  के  लिये  इस्तेमाल  न  करें  ।  मैं  समझता  हुं  कि  यह  कोई  भी  नहीं  कह  सकता  कि  श्री  छागला  को

 राजदूत  बनाया  एक  गलत  चुनाव  था  ।  अमरीका  में  भी  उन  के  काम  की  प्रशंसा  की  गई  है  ।

 अन्त  में  मैं  ad  एक  मित्र  के  बचाव  के  जोकि  एक  aes  वकील  हैं और  जिन  का  जिक्र

 श्री  quart  राय  ने  किया  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 |

 श्री  खुदा वक्त  राय
 :

 मैं  ने  किसी  का  नाम  नहीं  लिया
 |

 श्री to  करुँ ०  सेन
 :

 जिक्र  इतना  साफ  था  कि  हम  सब  समझ  गये  कि  श्राप  किस  का  जिक्र
 कर

 रहे  हूँ
 ।

 काश्मीर  षड़यनत्र नद  के  मामले  में  जो  बकील  उन  का  भी  जिक्र  किया  गया
 ।
 मैं  समझता

 हूं  कि  ऐसे  मामलों  में  हमें  सरकार  पर  काफी  भरोसा  करना  चाहिये  कि  वह  किसी  काम  के  लिये  ठीक

 आदमी  को  ही  चुनेगी
 ।

 यह  मामला  काश्मीर  तथा  सम्पूर्ण  भारत  के  लिये  इतना  महत्वपूर्ण है  कि  इस

 महत्व
 को  ही  ध्यान  में  रख  कर  सरकार  ने  उपयुक्त  व्यक्ति  को  वकील  चुना  है

 ।  इस  का
 a

 यह  नहीं

 है
 कि

 mea  वकीलों  पर  हम  विश्वास  नहीं  करते  |  वास्तव  में  यह  मामला  इतना  बड़ा  तथा  महत्वपूर्ण

 है
 कि  २

 बड़े  वकीलों
 की

 जरूरत  थी
 ।
 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  मामला  इतना  नाजुक  है  कि  उस  के

 ब्यौरे की  बातों  को  खोलना राज्य  की  सुरक्षा  तथा  हित  के
 लिये  चातक  होगा

 |
 ga  मामलों  सरकार

 मूल  wash  में



 VARS  अनुदानों की  मांगें  १८  मान  PEE

 [att  श्र io  कर

 पर  विश्वास  किया  जाना  चाहिये  मैं  यह  भी  बता  देना  चाहता हूं  कि  ऐसे  भामलो में  सरकार

 अ्रच्छी-से-भ्रच्छी  सलाह  के  भ्राता  पर  ही  काम  करती  है  क्योंकि  यह  कोई  ऐसा  मामला नहीं  है  जिस

 से  किसी  को  प्रोत्साहन  देनें  की  बात  हो  |

 श्री  सुबिमन घोष  :  पर  उन  की  नियुक्ति  पहली  नियुक्ति नहीं  है  ।

 fat क०  Fo  सेन  :  फिर  भी  ये  सब  बातें  सरकार  पर  ही  छोड़  दिया  जाना  चाहिये  ।  यह

 नहीं  बताया  जा  सकता  कि  किसी  एक  विशेष  अवसर  पर  उन्हें  कयों  नियुक्त  किया  गया  या  क्यों  नियुक्त

 नहीं  किया  गया  ।  सच  तो  यह  है  कि  शुरू  से  ही  उन  की  नियुक्ति  की  गई  थी  ;  शिकायत का  मसविदा

 भी  उन्हों  ने  ही  तैयार  किया  था  ।  उस  के  बाद  बे  राष्ट्र  संघ  चले  गये  थे  ।  मेरा  मतलब  है  कि  ऐसी

 बात  सरकार  पर  ही  छोड़  दी  जानी  चाहियें  आखिर  सरकार  को  चलाने  वाले  लोग  उत्तरदायी  हैं
 ।

 अन्त  में  चर्चा  में  भाग  लेने  वाले  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  AAT  प्रकट  करता  हूं  |

 श्रीनाथ पाई नाथ  पाई  :  मैं  का  ध्यान  एक  बात  की  जोर  करना  चाहता  हूं  ।  वाद-विवाद  में

 में  ने  कहा  था  कि  ऐसे  भी  अवसर  wa  हैं  जब  भारत  में  मुख्य  न्यायाधिपति  की  राय  को  न  मान  कर

 मुख्य  मंत्री  की  बात  मानी  गई  है  कौर  उस  के  पर  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  गई  है  ।

 जो  बात  मै  ने  कही  है  यह  बात  स्वयं  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  द्वारा  कही  गई  है  ।  माननीय  मंत्री

 ने  इस  बात  को  गलत  बताया  कहा  कि  ऐसा  कभी  नहीं  gars  ।  क्या  यह  बात  मुख्य  न्यायाधिपति
 की  दान  के  खिलाफ  नहीं  है

 ?

 श्री  श्र०  कु०  सेन  :  थिगली  न्यायाधिपति  पर  इस  से  कोई  नहीं  प्रति  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  न्यायनिणेय की  बात  तो  है  नहीं  |  सम्बन्ध में  हो  सकता

 है  माननीय  मंत्री  न्यायाधिपति  महोदय  की  बात  से  सहमत  न  हों  ।  भ्रपने  विचारों  को  प्रकट  करने

 की  उन्हें  स्वतंत्रता  है  ।  में  समझता  हूं  कि  यह  बात  माननीय  मुख्य  न्यायाधिपति  की  शान  के  खिलाफ

 नहीं है  ।

 क्या  मैं  किसी  कटौती  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिये  रखूं  ?  में  समझता हूं  कि  सभी  कटौती

 प्रस्ताव  सभा  की  प्रवृति  से  वापस  लिये  जा  रहे  हैं  ।

 सभी  कटौती  प्रस्ताव  सभा  की  अनुमति  से  वापस लिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  विधि  मंत्रालय  का  | दि दे दै क की  निम्नर्लि खित  मांगें  मतदान  के  लिये  रखी  गयीं

 तथा  स्वीकृत  हुई

 ह शानन

 area  राशि

 वाक  लिए  नट

 ५०0  विधि  मंत्रालय  23,980,000

 98  निर्वाचन
 GP PWY,000

 rn  tern  eee

 मूल  मंप्रेज़ीਂ  में



 २७  फाल्गुन  ३ 2aG0  मध्य  प्रदेश  में  घान  के  मूल्य  दे  ४३७:

 मध्य  प्रदेश  सें  धान  के  मृत्य
 *

 tft  सुधार
 :

 श्राप  जानते  हैं  कि
 नवम्बर  १९५८  में

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌ ने

 खाद्यान्नों का  राज्य-व्यापार  करने  का  निर्णय  किया  था  श्र  बुवाई  से  पूर्व  इस  का  खूब  प्रचार  किया  था

 कि  किसानों  को  धान  सरकार  को  बेचना  होगा  ।  परन्तु  भ्राइचरयं  है  कि  सरकार  ने  इस  निणंय  के  संबंध

 में  जनता  के  विचार  जानने  के  सम्बन्ध  में  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।  १२-३-५९ को  खाद्यान्नों  के

 व्यापार  पर  पूछे  गये  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  सरकार  ने  बताया था  कि  राज्य  व्यापार  के
 बारे  में  कभी

 पुरी  योजना  नहीं  बनाई  गई  है
 ।  इस  पर  डा०  राम  सुलग सिंह  ने  पूछा

 कि
 किस  कारण  से  योजना  को

 अन्तिम रूप  नहीं  दिया  गया  है  ?  उत्तर  में  बताया  गया  कि  इस  पर राज्यों  की  राय  मांगी गई  थी

 शर  राय  wa  पर  मंत्रिमंडल  में  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  प्रौढ़  मामले को  तब  सभा  में  रखा

 जायेगा  |  उसी  समय  श्री  तिरुमल  राव  ने  यह  भय  प्रकट  किया  कि  संभव है  निर्णय  होने  तक  समस्त

 खाद्यान्न  छिपा  कर  न  रख  लिये  जायें  |  प्रौढ़  उन  का  भय  सत्य  हो  गया  है  मध्य  प्रदेश

 तथा  उड़ीसा  में  घान  की  खरीददारी  सरकार  ७  बताये  मूल्यों  पर  नहीं  कर  रही  है  अपितु  व्यापारी

 कम  मूल्यों  पर  खरीद  कर  धान  इकट्ठा  कर  रहे  हैं  ौर  सरकार  को  झ्र धिक  मूल्यों  पर  बेच  रहे  हैं
 ।

 मुझे  विश्वस्त  सुत्र  से  पता  लगा  है
 कि

 अराज  मध्य  प्रदेश  तथा  बिहार  में  चावल
 €

 रुपये  प्रति  मन
 बिक

 रहा है  ।  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  सरकार  इस  कौर  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  कौर  इसीलिये  किसानों

 को  बड़ी  हानि  हो  रही  है
 ।

 मुझे  समाचारपत्र  से  पता  लगा  है
 कि

 मध्य  प्रदेश  के  तथा  रायगढ़ क्षेत्र  में  १२

 art  की  किसानों  ने  भ्रान्दोलन  किया  कौर  ८००  व्यक्ति  गिरफ्तार  कर  लिये  गये  ।  यह  बड़े  खेद

 की  बात  है  कि  सरकार  प्रति  वायदों  को  पुरा  नहीं  करती  है  प्रौढ़  यदि  वायदों  की  पर  ध्यान  दिलाने

 के  लिये  किसान  आन्दोलन  करते  हैं  तो  गिरफ्तारियां  कराती  है  ।  इसलिये  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि

 सरकार  को  खाद्यान्नों  के  राज्य  व्यापार  के  बारे  में  शीघ्र  निर्णय  कर  लेना  चाहिये  ।

 सरदार  £..* ह ५  सि०  सहगल  )  :  उपाध्यक्ष  मेरे  मित्र  ने  कहा  है  कि  रायपुर

 द्रमुक  करीब
 ८००

 प्रतिमा  गिरफ्तार  हुए  है
 |

 मैं  उनसे  जानना  चाहुंगा  कि  वहां  पर  जो  एजीटेशन

 ae  किया  गया  है  वह  किस  की  कौर  से  किया  गया  मुझे  मालूम  है  कि  हमारा  बिलासपुर  जिला

 सरप्लस  जिला  है  ait  हम  वहां  से  जितना  अनाज  भेज  सकते  हैं  भेज  रहे  यह  में  ज़रूर

 इस मानता  हुं  कि  हमको  जितनी  तादाद  में  चावल  खरीदना  चाहिए  वहू  हम  नहीं  खरीद  पाये  है ं।

 सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  धान  का  भाव  निर्धारित  करने  से  पहले  हमको  यह  देख  लेना

 चाहिए  कि  काश्तकार का  इस  पर  कितना  खर्चा  जाता  है  कौर  उसके  बाद  ही  भाव  निर्धारित

 करना  चाहिए  था  ।  हमको  काश्तकार  की  आमदनी  का  ध्यान  रखकर  भाव  निश्चित  करना  चाहिए

 लेकिन  यह  नहीं  किया  गया  ।

 इसके  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  चन्द  प्रोड्यूसर  अपना  माल  लाकर  व्यापारियों

 को  बेच  रहे  हूँ  क्योंकि  हमारी  खरीदने  की  व्यवस्था ठीक  नहीं  है  कौर  इससे  मिडिल  मैन  को  लाभ

 हो  रहा  है  ।
 इस  बारे  में  मैं  अपने  मित्र  से  सहमत  हूं

 ।

 लेकिन  शराब  जो  हो  गया  सो  तो  हो  गया  |
 maar  हमको  यह  करना  चाहिए  कि  जो  गल्ला

 पैदा  होता  है  उसके  खर्चे  का  तखमीना  करें  कौर  उसके  बाद  किसान  का  लाभ  रखते  हुए  कीमत  निर्धारित
 करें  ।  जो  रेनोवेशन  हो  रहा  है  उसका  कारण  गवर्नमेंट  की  कुछ  कमजोरियां  हैं  ।  इसका

 ह
 मुख्य  कारण  यह  हो  सकता  है  कि  हम  लोगों  ने  जो  भाव  निर्धारित  किया  उस  वक्‍त  जो  काम  करने

 मूल  ta  में

 नाथे  घंटे  की  चर्चा



 RAs  मध्य  प्रदेश  में  घात  के  माह  १९५९

 स०  fro

 लोग  थे  उनको  ठीक  तरह  से  नहीं  लगाया  गया  |
 राज  तो

 मैं
 देखता  हूं

 कि
 विलासपुर

 में  बहुत

 लेकिन
 गल्ला  सरोदा  जा  रदा

 छत्तीसगढ़  में  कितना  खरीदा  जाता  है  यह  मै  नहीं  कहूं  सकता  ।

 काफी  तादाद  में  हमारे  यहां  से  गल्ला  भेजा  जा  रहा  है  |  मुझे  रीजनल  बिलासपुर

 से  मालम  gat  कि  रायगढ़  जिले  को  जो  वैगन  दिये  गये  थे  वे  ठीक  तरह  से  भरे  नहीं  जा  सके  |  मैं

 समझता हूं  कि  किसी  भी  सरकार  का  कत्तव्य  है  कि  नगर  उसके  पास  स्टाक  है  तो  उसको  जल्दी

 भर  कर  भेज  देना  चाहिए  |  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  मे  यह  फिर  कहना  चाहता हूं  कि  हमारे  किसानों

 को  जो  भाव  मिलना  चाहिए  था  वह  नहीं  मिला  है  ।

 जब  हमारे  यहां  स्केरसिटी  होती  है  उस  वक्‍त  के  रिकार्ड  को  देखा  जाये  तो  आपको  मालूम

 होगा  कि  बिलासपुर  सरप्लस  रहता  है  ।  लेकिन  मेरा  सुझाव  है  कि  हमारे  जिले  से  गल्ला  खरीदने

 में  सरकार  को  खरीदने  की  ठीक  व्यवस्था  भ्रायन्दा  से  करनी  चाहिए  सनौर  उसी  के  अनुसार  काम  होना

 चाहिए  ।

 श्री  पाणिप्रही  :  सरकार  ने  बताया  था  कि  खाद्यान्नों  के  राज्य-व्यापार  की  योजना

 mat  अन्तिम  रूप  से  नहीं  बनो  है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  शादी  को  राज्य

 सरकारें  किप  ग्रा घार  पर  धान  किसानों  से  खरीद  रही  हैं  जब  योजना  ही  ग्राम  नहीं  बनी  है
 ?

 दूसरे

 आरम्भ में  यह  शरत  मान  लगाया  गया  था  कि  उड़ीसा  में  ४  लाख  टन  तथा  मध्य  प्रदेश  में  ३  लाख  टन

 चावल  अ्रघिक  होगा  |  परन्तु  अब  रेसी  गणना  की  जा  रही  है  कि  यह  प्रावीण्य  कम  हो  गया  है  ।

 संभव  है  प्रिक  चावल  मं  से  कुछ  छिपा  लिया  गया  हो  |  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  मेरी  इन  बातों

 को  स्पष्ट  करेगी  |

 श्री  राधेलाल  व्यास  :  भी  दो  तीन  श्रवन  पूछना  चाहता  हुं  जिनमें  से  पहला

 यह  है  कि  राज्य  व्यापार  योजना  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे  जायेगा  ?

 मध्य  प्रदेश  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  पर  जोर  दे  रही  हूं  कि  गेहूं  के  लय  निर्धारित

 HU  तो  यह  प्राय  कब  तक  निर्घारित  कर  दिए  जाये  छत्तीसगढ़  से  चावल  इकट्ठा  करके  परमिट

 से  बम्बई  को  भेजा  जा  रहा है  ।  बम्बई  से  बाहर  चावल  ले  जने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगा

 है  इसलिए  साठ बाज़  बम्बई  में  चावल  इकट्ठा  कर  रह ेहैं  ग्रोवर  अन्य  राज्यों  को  भेज  रहे हैं  ।  इसलिए

 म  जानना  चाहता  हं  कि  बम्बई  जेसे  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  चावल  को  wey  स्थानों  पर  ले  जाने  पर  कोई

 प्रतिबन्ध  क्यों  नहीं  लगाया  गया  है  |

 छत्तीसगढ़  से  चावल  गरना  लाया  जाता  है
 ।  मुरना  उत्तर  प्रदेश के  निकट  है  इसलिए  यहां

 से  इस  चावल  को  उत्तर  प्रदेश  में  चोरी  छिपे  भेज  दिया  जाता है  जो  उत्तर  प्रदेश में  २४  रुपये
 मन

 बिकता है  |  इस  चोरी  छिप ेव्यापार  को  रोकने  के  लिए  क्या कार्यवाही  की  गई  है  ।

 वर्ग  तथा  सरगुज्ञा  ज़िलों  के  चावल  की  किस्म में  अन्तर  होता  है  तो  क्या  मलय

 निर्धारित  करत  समय  इसका  ध्यान  रखा  जाता  है
 ?  क्योंकि  अभी  तक  समान  मलय  निर्धारण  से

 उत्तम  प्रकार  का  चावल  उगाने  वाले  किसानों  को  हानि  होती  थी  ।  मेर  यही  इन  हें  ।

 श्री  to  fao  किलेदार
 :  उपाध्यक्ष  बहुत सी  बातें  माननीय  सदस्यों

 ने

 सम्बन्ध  में  कही  मुझे  केवल  एक  बात  ही  विशेष  रूप  से  कहनी  है  दौर मैँ  माननीय  मंत्री

 ह्रदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  किसी  गल्ले  की  कीमत  मुक़र्रर  की  जाती  है  उसकी  खरीद  के

 fae,  सरकार की  तो  किन-किन तथ्यों  पर  दिया  जाता  है  ।

 कया  यह  बात
 तो

 नहीं

 मूल  अंग्रेजी  में
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 हैं  कि  अचानक  ही  किसी  गल्ले  की  कीमत  मुक़र्रर  कर  दी  जाती  है
 ?  इससे  तो  किसानों  के  रास्ते

 में  बड़ी  प्रवचन  झा  सकती  बड़ी  कठिनाईयां  ar  सकती  बड़ी  तकलीफ़ों  का  उनको  सामना  करना

 सकता है  ।  कीमत  न  करर  करते  श्राप  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखते  हैं  कि  पदा  करने

 में  कितना  खर्चा  भाता  हे  या  नहीं  रखते  हैं
 ?  क्या  यह  भी  देखा  जाता  है  या  नहीं  कि  पिछले

 पांच  सालों  में  किस  तरह  की  फसलें  हुई  है
 ?

 ऐसा  भी  होता  है  कि  दो  साल  तो  weet  फसल  होती

 दो  साल  साधारण  होती  है  एक  साल  बरी  होती  हैं  ।

 पैदावार देखने  के  पहले  क्या  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जाता  है  सिवा  नहीं  कि  पांच
 पटवारी

 सालों  में  जितनी  त  दीवार  हुई  उसकी  औसत  के  ऊपर  अंदाज़ा  पैदावार  का  लगाया  जाए
 ?

 लोग  या  दूसरे  लोग
 जब

 कैलकुलेट  करते  हैं  तो  वे  से  seg  खेतों
 को  ही  देखते  हैं  ्र  नज प्रच्छ  से

 अच्छे  खेतों  में  भी  खेत  के  उस  टुकड़े  को  देखते  हैं
 जहां  पर  फसल  बहुत  अच्छी  हुई  होती  है  जिसका

 नतीजा  यह  होता  है  कि  जो  अंदाजा  होता  है  वह  बहुत  ज्यादा  का  होता  है  जब  कि  फसल  उतनी

 होती  नहीं  ्  ।  सुरत  में  जो  प्राप्त  निकाला  जाता  है  वह  बहुत  ज्यादा  का  निकलता  है

 मे  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  औसत  निकालने  का  कोई  सही  तरीका  भी  आपने  निकाला  है  नहीं

 निकाला है  ।

 मे  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  उसकी  क्या  कीमत  बैठती  क्या  खर्चा  बैठता  है  फसल  काट

 लेने  के  बाद  बाजार  म  ले  जाने  इसका  भी  क्या  ध्यान  रखा  जाता  है
 ?  मैं  चाहता  हूं  कि  इसको

 भी  झ्रापकों  ध्यान में  रखना  चाहिये  ।  यह  बहुत  जरूरी  चीज़  है  ।  इसके  बारे  में  कोई  वैज्ञानिक

 प्रणाली  निकाली  जानी  चाहिये  थी  जिससे  कोई  गलती  की  सम्भावना  न  रहे  ।

 मे  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  कीमत  पककर  करने  से  पहल  क्या  किसान  से  या  किसानों  की

 किसी  संस्था  अथवा  संस्थाओं  से  सरकार  कभी  सलाह  लेती  है  या  सलाह  देने  के  लिए  उनको  बताती

 है  अथवा  नहीं  वूलाती है है
 ?

 क्या  उनका  बताना  सरकार  जरूरी  समझती  है  या  नहीं  समझती ह  ?

 में  एक  किसान  हं  ale  में  जानता  हं  कि  किसानों  को  किन-किन  मुसीबतों  किन-किन  कठिनाइयों

 सामना  करना  पड़ता है  ।  में  भली  भांति  जानता हूं  कि  were  किसान  की  फसल  अच्छी  होती  है

 तो  लोग  चिल्लाना  शुरू  कर  देते  हूँ  कौर  कहना  शुरू  कर  देते  हैं  कि  बहुत  अच्छी  फसल  हुई  लेकिन

 ATT  बरी  होती  है  तो  उसकी  बात  कोई  पूछता  नहीं  है  ।  जो  मुसीबतें  किसान  उठाते  उन्हें  वद्दी

 जानते हैं  |

 मेरे  मित्रों  ने  बताया  है  कि  छत्तीसगढ़  में  क्या  gare  वहां  के  किसान  राज  भ्रत्यन्त  निराश

 @  |  उनमे कोई उत्साह कोई  उत्साह  नही  रह  गया  है
 कौर  न

 गल्ला  पैदा  करने  में  उनकी  कोई  रुचि  रह  गई  है  ।

 मं  समझता हुं  कि  उनक  धान  की  जो  कीमत  की  गई  है  उस  में  यह  ध्यान  नहीं  रखा  गया  है  कि

 444 fraat  चार  पांच  सालों  से  बहुत  बुरी
 दस  नें  छत्तीसगढ़  में  हुई  हैं  |

 में  यह
 भी

 जानना  चाहता  हूं  कि  जो  गलतियां  खत्तीसगढ़  में  हुई  उनको  दोहराया न

 इसके  बारे  में  सरकार  क्या  कर  रही  है
 ?

 यह  बहुत  जरूरी  है  कि  उसके  ऊपर  सरकार  विचार  करे

 झर  जांच  करे  म्यार  प्यार  आवश्यक  प्रतीत  हो  तो  एक  छोटी  सी  समिति  भी  बना  दे  जो  जांच  पड़ताल
 न  मै»

 करके  उपाय  सुझाये  ।  2.0  सरकार  गल्ले  का  व्यापार  हाथ  में  लेने  जा  रही  है  कौर  उसे  देखना

 चाहिये
 कि  जो  भी

 तरीका  वह  प्राय  वहू  फूलप्रूफ  हो  भ्र  बेचारे  किसान  मारे  न  जायें  ।  जिस

 प्रकार  का  घोटाला
 छत्तीसगढ़  में  हुआ

 जिसकी वजह  से  किसानों  को  इतनी  परेशानी  का  सामना

 करना  पड़ा  वसा  झाग  नहीं  होना  चाहिये  ।  खरब  सरकार  बहुत  बड़ा  धंधा  गल्ले  की  खरीद  का

 अ्रपने  हाथ  में  ले  रही  है  और ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  कि  वे  गलतियां  रिपीट
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 र०  सिं०  कि

 किसानों
 को  मै  सा

 देनें  के  बारे  में  भी  यहां  पर  माननीय  सदस्यों  द्वारा  कुछ  बातें  कट्टी
 कई  हैं  ्

 चाहता  ह  कि  किसानों  को  उसी  रोज़  पैसा  मिल  जाना  चाहिये
 भर  अगर  नहीं  मिलता  है  तो  उनको

 बहुत  भारी  मुसीबत  का  सामना  करना  पड़  सकता है  |  वें  बेचारे  R4—Ro  मील  से  झपना

 माल  लाते  कौर  उनको  पेसा  उसी  हेज  दिया  जाता  हैं  तो  इसका  नतीजा  यह  होगा  कि

 TH  रातों  भर उड़  के  नीचे  पड़ा  रहना  पड़ेगा  कौर  न  खान  को  मिलेगा  भ्र नही न  ही  उनके  बेलों  को

 चरने  के  लिए  कोई  चीज़  मिलेगी  ।  इस  वास्ते  में  चाहता  हं  कि  सरकार  पैसे  का  प्रबन्ध  पहले से  ही

 कर  ले  कौर  उनको  उसी  दिन  पैसा  दे  दिया  जाया  करे  ।

 tera  तथा  कृषि  उपमंत्री  wo  स०  थामस  :  उपाध्यक्ष  यद्यपि  चर्चा  मध्य

 प्रदेश  में  वसूली  के  मूल्यों  के  बारे  में  उठाई  गई  थी  परन्तु  माननीय  सदस्यों  ने  इस  को  विशाल  रूप
 दे  दिया  ।  लेकन  मूझे  प्रसन्नता  है  कि  चावल  को  वसूली  के  बारे  में  माननीय  सदस्यों  की  कुछ  दयनीय

 निवारण  करने  का  मझे  अवसर  मिला  है  |

 को  सुधार  जिन्होंने  इस  चर्चा  को  आरम्भ  सरकार  पर  आरोप  लगाया  कि  हम  ने

 राज्य  व्यापार  की  योजना  की  घोषणा  तो  कर  दी  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सावधानी  नहीं  बरती

 कि  जहां  कहीं  भी  इस  योजना  को  लागू  किया  वहां  चावल  छिपा  न  लिया  जाये  ।  उन  का  यह

 कहना  तो  ठोक  है  कि  राज्य  व्यापार  योजना  को  अंतम  रूप  देने  में  कुछ  देर  हो  योजना  को

 अन्तिम रूप  देने  के  लिये  जो  कार्यवाही  हुई  है  उस
 के

 बारे  में  सभा  में  कई  बार  बताया  जा  चुका  है  ।

 दो  दिन  पहले  हो  इस  के  बारे  में  एक  प्रश्न  पूछा  गया  था  जिस  का  उत्तर  मेरे  वरिष्ठ  सहयोग

 दिया  था  ।  उस  समय  उन्हों  ने  बताया  था  कि  योजना  के  प्रारूप  पर  जिस  प्रकार  विभिन्न  प्रकरणों  में

 विचार  किया  गया  ait  अरब  मंत्रिमंडल  में  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |  सरकार  पर  यह

 आरोप  लगाना  भी  प्रीत  है  कि  राज्य-व्यापार  प्रारम्भ  करने  में  सावधानी  नहीं  बरती  गई  है  |

 वसूली  के  सम्बन्ध  में  की  जाने  वाली  कार्य  वाही  राज्य  व्यापार  की  दिया  में  एक  क़दम

 माननीय  सदस्य  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  सरकार  का  उद्देश्य  देश  के  खाद्यों  के  आधिक्य

 पर  नियंत्रण  रखने  का  थोक  व्यापार  का  समाजीकरण  करना  यह  तो  इस  सम्बन्ध  में

 प्रारंभिक  बात  है  कि  सरकार  जितनी  मात्रा  में  वसूली  कर  कौर  उस  पर  नियंत्रण  कर  सकेगी

 उसी  से  सरकार  को  weal  पर  नियंत्रण  रखने  की  शाक्ति  का  पता  लगेगा  |

 यह  प्रश्न  मध्य  प्रदेश में  वसूली  करने  के  बारे में  इसलिये मं  कहना  चाहता  हूं  कि  चावल  की

 वसूली  करने  के  लिये  वहां  केन्द्रीय  सरकार  की  व्यवस्था  है  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं है  कि  हम  चावल

 खरीदने  के  मामले  में  देरी  कर  रहे हैं  ।  शर  पैसा  देने  में  हम  की  से  काम  नहीं  लेते  ।  मध्य  प्रदेश

 के  मामले  में  जो  लेखे  हमें  मिले  हू  उन  के  अनुसार  १३  मार्च  को  हम  ने  १७८  ०००
 टन  चावल  वसूल

 किया है
 ।  इस  295,000  टन  चावल में  से  १४  2,000  टन  चावल  वसूल  करने  वालों  से  ले  कर  संबंघित

 स्थानों  को  भेज  दिया  गया  है
 ।

 जब
 भी  आवश्यक  होता  है  तभी  हम  विशेष  रेल  गाड़ियां  चलाते  हैं  ताकि

 स्टॉक  करने  की  कठिनाइयां  सामने  न  |

 पंडित  हवा  प्र०  ज्योतिषी  :  कया  चावल  किरात t  से  खरीदा  गया  है
 ?

 झ०  स०  थामस
 :  मैँ

 प्रभी
 बता  रहा हूं  ।

 मध्य  प्रदेश
 में  चावल  केन्द्रीय सरकार  ले  रही

 है
 तथा

 धान  राज्य  सरकार  ले  रही  है
 ।  हम  ने  चावल  के  जो  मूल्य  रखे  हूँ  उन्हीं  के  ava  पर  हम  ने

 घान
 के  मूल्य  रखे  हैं

 ।  १३-३-  ५९  तक
 राज्य  सरकार

 ने
 लंगभग  ७३,

 ०००  टन
 धान  खरीदा  है

 ।
 Pe  eee  ae

 मूल  प्रंप्रेजी  में
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 के  द्वीप  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  दोनों  एक  साथ  चावल  कौर  घान  की  का  काम

 कर  रही  है  ..।.

 भुगतान  के  बारे
 में  wa  श्रांरोप॑

 लगाया  गया  ।  मेरी  सूचना के  अनुसार  प्रतिदिन
 १५

 लाख

 च् ऋपय  से  २०  लाख  रुपये  तक  फे  का  भुगतान  किया  जाता  है  ।  इस  का  ध्यान  रखा  जाता  है  कि

 खरोददारो  के  समय  से  ४८  घंटों के  अन्दर  भूगतान  कर  दिया  जाते  |  सभा  इस  बात  को  समझ  सकती

 कि  केन्द्रीय  सरकार  जब  चावल  खरोद  रहो  है  तो  उस  के  पदाधिकारियों  को  चावल  की  किस्म  कौर

 वज़न  Wile  का  ध्यान  रखना  होता  है  ।  जब  तक  चावल  भ्रच्छो  किस्म  का  नहीं  होता  हम  उसे  नहीं

 खरीदने  हूँ  क्योंकि  हमें  उसे  बहुत  समय  के  लिये  रखना  होता  है  |  यह  तो  ठीक  है  कि  विलम्ब  नहों  होना

 चाहिये  परतु  साथ  हो  साथ  यदि  जल्दी  में  किसी  प्रकार  की  गलती  हो  जाये  तो  करोड़ों  रुपये  की

 हानि  हो  सकता  है  ।  इसलिये  साव  पानी  रखे  हुए  अगर  गलती  की  सं  भावना  समाप्त  हो  जाये  तो  अच्छा

 ही  है  ।

 श्री  सुपकार  ने  उड़ीसा  के  बारे  में  कुछ  कहा  |  उड़ीसा  में  राज्य  सरकार  हमारी  से  चावल

 को  वसूली  कर  रही  केन्द्रीय  सरकार  के  लोग  वहां  हूं  जो  चावल  को  वसूलो  के  बाद  अपन  कब्ज़े

 में  ले  ले  हूँ  ।  राज्य  सरकार  ने  स्वयं  हो  वसूली  करना  उपयुक्त  समझा  कौर  हमारे  लिये  उसकी

 इच्छा  का  करना आवश्यक है  ।  १३  माचं तक उड़ोसा तक  में  हमारे  हिसाब में  X%,&o0  टन

 चावल  सरोदा  गया  भ्र ौर  २९,५००  टन  धान  खरोदा  गया  |
 उड़ीसा

 में  भी  वसूली  का  काम

 जनक  रूप  से  हो  रहा  है  ।

 यह  कहा  गया  कि  जो  चावल  बेचने  के  लिए  किसान  लाते  हूँ  हम  उसे  सारा  नहीं  खरीदते  हैं  ।

 जैसा  कि  अभी  बताया  हमें  चावल  की  किस्म  का  खयाल  रखना  ही  होता है  ।  कभी  कभी  छुट

 भी  दे  दी  जाती  है  ।  एक  बार  ३५  प्रतिशत  चावल  सहित  चावल  खरीदा  गया  जबकि  हम  ने

 २७  प्रतिशत की  सोमा  रखी  हुई  थी  ।  श्री हम  ने
 aaa

 दे  दिये  हूँ  कि  ऐसा  चावल  जिसमें
 ४०

 प्रतिशत

 टूटा  चावल  भी  खरीद  लिया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  सूप कार
 :

 क्या  यह  सच  है  सरकार  ने  जिस  चावल  को  wet  किस्म  का

 न  होने  के  कारण  नहीं  खरीदा  उसी  को  वह  बिचौलियों  के  जरिये  खरीद  लेती  है  ?

 श्री  स०  जी  नहीं  ।  अनुमित  सीमा  के  अन्दर  होने  पर  ही  उसे  खरीदा  जाता

 चावल  को  श्रासानी  से  अनुमित  सीमा  में  लाया  जा  सकता  है  ।  मेँ  सभा  को  भ्राइवासन दे

 देना  चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  में  हम  ने  वसूली  की  बड़ी  प्रगति  व्यवस्था  कर  रखी  है  ।  वहां पर
 केन्द्र

 से
 पदाघिकारी  गये  हुए  हैं  जो  वसूली  का  भ्र धी क्षण  करते  हैं  ।  जितनी  संभव  है  उतनी

 सावधानी

 हम  बरत  रहे  हू  ।  यह  सम्भव  है  कि  व्यापारी  चावल  खरीद  कर  उसमें  प्रो  चावल  मिलाकर उसको

 अनुमित  सीमा  में  ले  oa  कौर  बेचते  हों  ।

 मध्य  प्रदेश  में  हो  रहे  ब्नाव्दोलन  की  कुछ  सदस्यों  ने  निर्देश  किया  ।  मुझे  समाचारपत्रों  से

 यह  जान  कर  प्रसन्नता  हुई  कि  आ्रान्दोलन  वापस  ले  लिया  गया  है  ।  माननीय सदस्य  इस  बात  से

 सहमत  होंगे  कि  मध्य  प्रदेश  में  धान  से  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  उचित  था  ।  यह  प्रतिबन्ध

 २०  दिसम्बर  १९४५७  को  लगाया  गया  था  ।  इस  प्रतिबन्ध  का  लगाना  मध्य  प्रदेश  की  जनती  के

 का
 लिए  लाभदायक  था  यह  इस  बात  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  यद्यपि  PEYG-YS  में

 १९५६-५७
 के

 वूल  ata  में



 है  ४२  मध्य  प्रदेश  में  घान  के  मुल्य  १८  १९४५६

 श्री  ध०  म०

 मुकाबले  १०  लाख  टन  चावल  कम  परन्तु  फिर  भी  मध्य  प्रदेदा  में  देश  के  अन्य  भागों  की

 तुलना  में  घान
 के  संकट  का  कोई  नहीं  ढढ

 |
 कौर  बढ़े

 ।

 मैं  तो  यही  समझा  हूं  कि  आन्दोलन  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  बसूली  के  मूल्यों  को  बढ़ाना  अथवा

 प्रतिबन्ध  उठाना  था  जिससे  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  चावल  अधिक  मलय  पर  बेचा  जा  सके  ।  सरकार  ने

 यहीं  ठीक  समझा  कि  भ्रमित  चावल  को  खरीद  ले  ।  इस  खरीद  से  उत्पादकों  को  लाभ  होने  का

 प्रमाण  यही  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  वसूली  के  मूल्य  से  बाजार  के  मूल्य  कम  शौर  हमारे  मूल्यों से

 बाजार के  मूल्यों  को  स्थिरता  मिलती है  ।

 यह  आरोप  भी  लगाया  गया  कि  मध्य  प्रदेश  से  चोरी  छिपे  चावल  बाहर  ले  जाया  जा  रहा  हैं  ।

 संभवतया  कुछ  थोड़ा  बहुत  चोरी  का  व्यापार  होता  हो  लेकिन  यह  ज़रूर  है  कि  चोरी  छिपे  चावल

 ले  जाने  का  काम  ज्यादा  नहीं  हो  रहा  क्योंकि  बाजार  के  मूल्य  वसूली  के  मूल्यों  से  थोड़े  कम  हैं  ।

 यदि  चोरी  छिपे  चावल  का  व्यापार  होता  तो  यह  निश्चित  था  कि  बाजार  में  मूल्य  बढ़  जाते  ।  हमें

 बताया  गया  है
 कि

 मोटे  चावल  के  वसूली  के  मूल्य  १५  रुपये  मन  जब
 कि

 बाजार  मूल्य  28.0  ३७

 रुपय  मन  हू  प्रौढ़  कहीं  कहीं  १४  रुपय हे  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  पूछा  कि  वसूली  मूल्य  किस  श्राधार  पर  निश्चित  किये  गये  हैं
 ।

 सभा  में  इस  पर  कई  बार  पर्याप्त  प्रकाश  डाला  जा  चुका  है
 कि

 वसूली  मूल्य  ZEXR  के  वसूली

 मूल्यों  श्र  PEAY-UE,  PENE-VUY  तथा  PEYV-¥“S  के  फ़सल के  बाद  के  eal  पर  अधारित हैं हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  FEXR  के  वसूली  मूल्य  साधारण  किस्म  के  चावल  के  १२  रुपये थे  ।  उड़ीसा

 ,EXR  म॑  वसूली  मूल्य  उससे  कम  थे  जो  हम  दे  रहे  हैं  ।

 फसल
 से

 बाद  के  मूल्यों  के  बारे  में  मैं  बताता  हूं  ।  रायपुर  बाजार  में  चावल  के  भाव  दिसम्बर

 PERNA  RXR. Ko  जनवरी  १९४६ में  १२  .  २५  दिसम्बर  LENE में  १  ४५  जनवरी

 QEYGA 9 BIT १७  दिसम्बर  gery  में  १६  रुपय  तथा  जनवरी  R&ye  में  १६  रुपय ेथे  |  में  समझता

 हूं  कि  मेरे  मित्र  इससे  सहमत  होंगे  कि  मध्य  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  के  लिए  जो  मुख्य  हम  ने

 किय  हूँ  वह  उचित  ही

 si
 पश्चात  लोक-सभा  १९  LENE/  सत्य  १८८०  के  ग्यारह

 कर  तक  के  faa  स्थगित  हुई  ।
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